
बीजिगं/ल ह्ासा। चीन के तिब्बत स व्ायत्त क्षेत्र में 
आए 7.0 तीव्रता के शक् तिशाली भकंूप ने भारी 
तबाही मचाई ह।ै इस प्राकृतिक आपदा में कम 
स ेकम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 76 
अन्य घायल हएु हैं। भकंूप के झटकों से 330 
स ेअधिक मकान ढह गए या क्षतिग्रस्त हो गए। 
प्रभावित क्षेत्रों में रहन ेवाल ेलोगों को सरुक्षित 
निकालन े के लिए बड़े पैमान े पर अभियान 
चलाया गया, जिसके तहत 12,489 लोगों को 
सरुक्षित स थ्ानों पर पहंुचाया गया ह।ै प्रशासन 
की ओर स ेराहत और बचाव कार्यों के साथ ही 
क्षतिग्रस्त इमारतों और बनुियादी सवुिधाओं को 
हएु नकुसान का आकलन किया जा रहा ह।ै
अधिकारियों के अनसुार, भकंूप गरुुवार रात 
करीब 10:33 बजे नागकू शहर की बाकेन 
काउंटी में आया। इसका केंद्र जमीन की सतह से 
10 किलोमीटर स ेभी कम गहराई पर था। कम 
गहराई पर आने वाल ेभकंूप के झटके सतह पर 
अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, जिसस ेइमारतों 
और अन्य सरंचनाओं को नकुसान पहुचंन ेकी 
आशकंा बढ़ जाती ह।ै भकंूप के बाद प्रभावित 
इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैल गई और 
प्रशासन को तत्काल राहत एवं बचाव अभियान 
शरुू करना पड़ा। कई मकानों के ढहने या 
क्षतिग्रस्त होन े से प्रभावित परिवारों के सामने 
सरुक्षित आश्रय की व्यवस थ्ा करना बड़ी चनुौती 
बन गया है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिगं ने भकंूप के 
बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के 

निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापता लोगों की तलाश 
तेज करन ेऔर घायलों को तत्काल चिकित्सा 
सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया ह।ै 
प्रशासन प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद लोगों 
तक सहायता पहुचंान े और उन्हें सरुक्षित 
स थ्ानों पर रखने के प्रयास कर रहा ह।ै राहत 
दलों के सामन े एक ओर प्रभावित लोगों की 
आवश्यकताओं को परूा करने की जिम्मेदारी 
ह,ै तो दसूरी ओर क्षतिग्रस्त मकानों और कठिन 
भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बचाव अभियान 
को व्यवस्थित ढंग स ेआग ेबढ़ान ेकी चुनौती भी 
ह।ै
भकंूप से प्रभावित क्षेत्र में राहत और पनुर्वास 
कार्यों के लिए चीन सरकार ने वित्तीय सहायता 
की व्यवस थ्ा की ह।ै आपातकालीन राहत के 
लिए पांच करोड़ यआुन आवंटित किए गए हैं, 
जबकि पनुर्वास कार्यों के लिए तीन करोड़ यआुन 
की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई ह।ै इस 
धनराशि का उद्देश्य प्रभावित लोगों को तत्काल 
आवश्यक सवुिधाए ंउपलब्ध करान ेऔर आपदा 

के बाद सामान्य जीवन बहाल 
करन े के प्रयासों को गति दनेा 
ह।ै इसके साथ ही प्रभावित 
क्षेत्रों में अस थ्ायी आवास और 
जरूरी घरेल ू सामान पहंुचाने 
की व्यवस थ्ा की जा रही ह,ै 
ताकि जिन लोगों के मकान रहने 
योग्य नहीं बच ेहैं, उन्हें सुरक्षित 
आश्रय मिल सके।
राहत सामग्री के तहत एक हजार 

तयैार आवासीय इकाइया,ं 3,239 तबं ू और 
2,821 तह किए जा सकने वाल ेबिस्तर प्रभावित 
इलाकों में पहुचंाए जा रहे हैं। इसके अलावा 
रजाइया,ं स्टोव, कपड़े और दनैिक जरूरत का 
अन्य सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा ह।ै 
ऊंचाई वाल ेक्षेत्र में रहने वाल ेलोगों के लिए 
गर्म कपड़े, बिस्तर और ठंड से बचाव के साधन 
विशषे रूप स ेमहत्वपरू्ण हैं। प्रशासन के लिए 
यह सनुिश्चित करना जरूरी ह ैकि राहत सामग्री 
केवल प्रभावित क्षेत्रों तक पहंुच ेही नहीं, बल्कि 
जरूरतमंद परिवारों को समय पर उपलब्ध भी 
हो। हालांकि, राहत अभियान के बीच मौसम की 
स्थिति मशु्किलें बढ़ा सकती ह।ै भूकंप प्रभावित 
क्षेत्र की औसत ऊंचाई समदु्र तल स े4,800 
मीटर स ेअधिक ह।ै मौसम विभाग न ेअगल ेतीन 
दिनों में तापमान शनू्य स ेनौ डिग्री सेल्सियस नीचे 
तक गिरन ेका अनमुान जताया ह।ै भकंूप के केंद्र 
के आसपास स्थित तीन टाउनशिप में शनिवार 
को रुक-रुककर बर्फबारी होन े की संभावना 

भी व्यक्त की गई ह।ै तापमान में गिरावट और 
सभंावित बर्फबारी के कारण खुले स थ्ानों या 
अस थ्ायी तबंओुं में रह रहे लोगों को अतिरिक्त 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता ह।ै
ठंड और बर्फबारी की आशकंा के बीच राहत 
दलों को प्रभावित लोगों तक चिकित्सा सहायता, 
भोजन, गर्म कपड़े और आश्रय पहंुचान ेके लिए 
अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। खराब मौसम 
स े सड़कों पर आवागमन और राहत सामग्री 
की आपरू्ति प्रभावित होन ेकी आशकंा भी रहती 
ह।ै ऐसे में राहत कार्यों की योजना बनाते समय 
मौसम की स्थिति और क्षेत्र की ऊंचाई को ध्यान 
में रखना महत्वपरू्ण होगा। प्रशासन के सामने 
यह भी चनुौती ह ैकि जिन मकानों को नकुसान 
पहंुचा ह,ै उनकी स्थिति का आकलन कर लोगों 
की सरुक्षित वापसी या वकैल्पिक आवास की 
व्यवस थ्ा की जाए।
भकंूप के बाद रले यातायात भी प्रभावित हआु, 
लेकिन इसे बहाल करने के प्रयास शरुू कर 
दिए गए हैं। चाइना रलेवे छिंगहाई-तिब्बत ग्रुप 
कंपनी लिमिटेड के मतुाबिक, प्रभावित हिस्से 
में छिंगहाई-तिब्बत रलेवे पर यात्री ट्रेनों का 
परिचालन शकु्रवार सबुह कम गति स ेफिर शुरू 
कर दिया गया। कम गति स ेट्रेनों का संचालन 
बहाल करना इस बात का संकेत ह ैकि प्रभावित 
रलेखडं पर सुरक्षा और परिचालन की स्थिति 
को ध्यान में रखते हएु सेवाए ंशुरू की गई हैं। 
हालांकि, आगे की स्थिति रेलमार्ग की जाचं और 
स थ्ानीय परिस्थितियों पर निर्भर करगेी।

वाशिंगटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
(एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने 
अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र के सामने सुरक्षा 
से जुड़ी नई चुनौती खड़ी कर दी है। 
ग्राहकों की ओर से बैंक खातों में लॉगिन 
करने, बिलों का भुगतान करने और 
पैसों के प्रबंधन जैसे काम करने वाले 
थर्ड-पार्टी एआई एजेंटों की बढ़ती पहंुच 
को लेकर बड़े बैंक सतर्क हो गए हैं। 
चिंता कवेल इन एजेंटों की खातों तक 
पहुंच को लेकर नहीं है, बल्कि उनके 
स्वतत्र रूप से फैसले लेने और बैंकिंग 
सेवाओं से सीधे संपर्क करने की क्षमता 
भी सवाल खड़े कर रही है। आशंका है 
कि यदि कोई एआई एजेंट गलत निर्देश 
समझ ले, अनपेक्षित कार्रवाई कर दे या 
उसकी पहंुच का गलत इस्तेमाल हो, 
तो ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना 
पड़ सकता है।
मॉर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका, 
जेपीमॉर्गन चेस, वेल्स फार्गो और सिटी 
जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के सामने 
अब यह सुनिश्चित करने की चुनौती 
है कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक 
पहुंचने वाला व्यक्ति वास्तविक ग्राहक 
है, ग्राहक की अनुमति से काम करने 

वाला एआई एजेंट है या कोई अनधिकृत 
बॉट। समाचार वेबसाइट एक्सियोस की 
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ग्राहक अपनी 
बैंकिंग गतिविधियों को आसान बनाने 
के लिए एआई असिस्टेंट और थर्ड-पार्टी 
ऐप को अपने खातों का यूजरनेम और 
पासवर्ड उपलब्ध करा रहे हैं। इसके 
बाद ये डिजिटल एजेंट ग्राहकों की ओर 
से भुगतान करने और वित्तीय काम 
निपटाने में सक्षम हो सकते हैं।
दरअसल, एआई एजेंट सामान्य चैटबॉट 
से आगे बढ़कर काम करने वाली 
तकनीक के रूप में विकसित हो रहे 
हैं। सामान्य चैटबॉट सवालों के जवाब 
देने या जानकारी जुटाने तक सीमित 
हो सकते हैं, जबकि एजेंट को किसी 
लक्ष्य के लिए कई चरणों में काम करने 
की क्षमता दी जा सकती है। उदाहरण 
के तौर पर, वह बिल की देय तिथि 
देख सकता है, खाते की जानकारी के 
आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू 
कर सकता है या ग्राहक के निर्देश के 
अनुसार वित्तीय गतिविधियों में सहायता 
कर सकता है। लेकिन जब ऐसे एजेंट 
बैंक खाते तक पहुंच हासिल कर लेते 
हैं, तो सुविधा के साथ जोखिम भी 

बढ़ जाता है। किसी निर्देश की गलत 
व्याख्या, तकनीकी गड़बड़ी या जरूरत 
से ज्यादा अधिकार मिलने पर एजेंट 
ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जिसकी 
ग्राहक ने कल्पना भी न की हो।
बैंकों की चिंता का एक बड़ा कारण 
पासवर्ड साझा करने की प्रवृत्ति है। 
ग्राहक यदि किसी बाहरी एआई सेवा को 
अपने खाते का यूजरनेम और पासवर्ड 
दे देता है, तो उस सेवा को खाते तक 
व्यापक पहुंच मिल सकती है। इससे 
बैंक की ओर से तय सुरक्षा व्यवस्था 
और ग्राहक की ओर से दी गई अनुमति 

के बीच अंतर पैदा हो सकता है। ग्राहक 
ने भले ही किसी काम को आसान बनाने 
के उद्देश्य से अपनी जानकारी साझा की 
हो, लेकिन इससे बैंक की सुरक्षा नीतियों 
का उल्लंघन हो सकता है। ऐसी स्थिति 
में यह तय करना भी मुश्किल हो सकता 
है कि किसी संदिग्ध गतिविधि के लिए 
जिम्मेदारी किसकी है और नुकसान होने 
पर उसकी भरपाई कैसे होगी।
बैंकिंग क्षेत्र में पहचान सत्यापन पहले से 
ही सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक 
आमतौर पर लॉगिन विवरण, बहुस्तरीय 
प्रमाणीकरण, डिवाइस की पहचान 

और लेनदेन के व्यवहार जैसे संकतेों 
के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों का 
आकलन करते हैं। लेकिन एआई एजेंटों 
के इस्तेमाल से यह प्रक्रिया अधिक 
जटिल हो सकती है। यदि कोई एजेंट 
ग्राहक के सामान्य डिवाइस या लॉगिन 
प्रक्रिया क ेमाध्यम से खाते तक पहुंचता 
है, तो बैंक के लिए यह पहचानना 
कठिन हो सकता है कि स्क्रीन के पीछे 
ग्राहक स्वयं काम कर रहा है या कोई 
स्वचालित प्रणाली। इसके अलावा, 
अलग-अलग कंपनियों के एआई एजेंटों 
की कार्यप्रणाली और अधिकारों में अंतर 
होने से उनकी पहचान तथा अनुमति की 
पुष्टि करना भी आसान नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, बैंक अधिकारियों 
के सामने यह पता लगाने की चुनौती 
है कि खाते तक पहुंचने वाले एआई 
एजेंट को ग्राहक ने वास्तव में अधिकृत 
किया है या नहीं। एक बैंक अधिकारी ने 
एक्सियोस को बताया कि अलग-अलग 
एआई एजेंटों के बीच अंतर करना और 
उनके अधिकतृ होने की पुष्टि करना 
मुश्किल हो रहा है। यह समस्या उस 
समय और गंभीर हो सकती है, जब 
एजेंट बैंक के कॉल सेंटर से संपर्क करे 

या किसी ऐसी प्रक्रिया को पूरा करने का 
प्रयास करे, जिसके लिए सामान्य तौर 
पर ग्राहक की प्रत्यक्ष भागीदारी अपेक्षित 
होती है। जेपीमॉर्गन चेस के प्रवक्ता ने 
ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपना 
यूजरनेम और पासवर्ड किसी के साथ 
साझा न करें। यह चेतावनी इस बात को 
रेखांकित करती है कि डिजिटल सुविधा 
के लिए संवेदनशील बैंकिंग जानकारी 
किसी बाहरी सेवा को सौंपना जोखिम 
पैदा कर सकता है। दूसरी ओर, मॉर्गन 
स्टेनली के प्रवक्ता के अनुसार, बैंक ने 
अपने प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित एआई 
एजेंटों की पहुंच के ऐसे मामले नहीं देखे 
हैं। इससे स्पष्ट है कि इस विषय पर 
बैंकों की स्थिति और अनुभव अलग-
अलग हो सकते हैं, लेकिन खातों की 
सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ रही है।
इस चुनौती से निपटने के लिए बैंक 
थर्ड-पार्टी एआई एजेंटों की पहंुच सीमित 
करने, पासवर्ड साझा करने से रोकने 
और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान 
बेहतर बनाने जैसे उपायों पर जोर दे रहे 
हैं। हालांकि, केवल एआई एजेंटों को 
रोकना ही इसका स्थायी समाधान नहीं 
माना जा सकता। ग्राहक तेजी से ऐसी 

सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो 
रोजमर्रा के वित्तीय काम कम समय में 
पूरा करने का दावा करती हैं। ऐसे में 
बैंकों के सामने सुरक्षा को मजबूत रखने 
के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं की 
उपयोगिता और ग्राहकों की सुविधा के 
बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है।
इस समस्या के संभावित समाधान 
के तौर पर खातों में कवेल पढ़ने की 
अनुमति यानी ‘रीड-ओनली’ पहंुच देने 
का विकल्प चर्चा में है। ऐसी व्यवस्था 
में एआई एजेंट खाते का बैलेंस, लेनदेन 
का इतिहास और अन्य जरूरी जानकारी 
देख सकेगा, लेकिन उसे पैसे ट्रांसफर 
करने, भुगतान करने या खाते में 
बदलाव करने का अधिकार नहीं होगा। 
इससे ग्राहक एआई की मदद से अपने 
खर्चों का विश्लेषण कर सकेंगे और 
वित्तीय जानकारी व्यवस्थित कर पाएंगे, 
जबकि सीधे धन के लेनदेन का नियंत्रण 
उनके पास बना रहेगा।
हालांकि, रीड-ओनली व्यवस्था भी पूरी 
तरह जोखिम-मुक्त नहीं होगी। खाते की 
जानकारी तक पहुंच मिलने पर वित्तीय 
गतिविधियों से जुड़े संवेदनशील विवरण 
उजागर हो सकते हैं। इसलिए ऐसी 

व्यवस्था में भी स्पष्ट अनुमति, सीमित 
डेटा पहुंच, सुरक्षित प्रमाणीकरण और 
जरूरत पड़ने पर तत्काल पहंुच समाप्त 
करने की सुविधा महत्वपूर्ण होगी। 
भुगतान या धन हस्तांतरण जैसे कामों 
के लिए अलग अनुमति और ग्राहक की 
अंतिम पुष्टि अनधिकृत कार्रवाई की 
आशंका घटाने में मदद कर सकती है।
एआई एजेंटों का बढ़ता इस्तेमाल बैंकिंग 
क्षेत्र में तकनीकी बदलाव का संकते 
है, लेकिन यह बदलाव सुरक्षा के नए 
मानक भी मांगता है। बैंकों को यह तय 
करना होगा कि किस प्रकार के एजेंट को 
किस स्तर तक पहंुच दी जा सकती है 
और ग्राहक की सहमति को किस तरह 
सत्यापित किया जाए। वहीं, ग्राहकों 
के लिए भी जरूरी है कि वे सुविधा क े
नाम पर अपने बैंकिंग पासवर्ड किसी 
अनजान या बाहरी सेवा को न सौंपें। 
आने वाले समय में बैंकिंग सेवाओं में 
एआई की भूमिका बढ़ सकती है, लेकिन 
इसकी सफलता इस बात पर निर्भर 
करेगी कि तकनीकी सुविधा के साथ 
ग्राहकों की रकम, निजी जानकारी और 
वित्तीय नियंत्रण को कितनी मजबूती से 
सुरक्षित रखा जाता है।

नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी 
के महंगे इलाज से जूझ रहे मरीजों और 
उनके परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र 
सरकार दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण 
की तैयारी कर रही है। सरकार ने सुप्रीम 
कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कैंसर की 
चुनिंदा दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन को 
अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 
30 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव 
रखा है। सरकार का अनुमान है कि इस 
कदम से कुछ कैंसर दवाओं की कीमतों 
में 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी आ 
सकती है। इससे मरीजों को हर साल 
करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत होने 
की उम्मीद है। हालांकि, यह राहत अभी 
प्रस्तावित व्यवस्था पर निर्भर है। दवाओं 
की अंतिम सूची, नियमन के दायरे और 
अन्य संबंधित पहलुओं पर निर्णय होना 
बाकी है। कैंसर का इलाज लंबे समय 
तक चलने के कारण मरीजों और उनके 
परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता 
है। कई मामलों में दवाओं का नियमित 
सेवन उपचार का अनिवार्य हिस्सा होता है, 
जिससे हर महीने होने वाला खर्च परिवारों 
की बचत और आमदनी पर असर डालता 
है। ऐसे में दवाओं के मूल्य में कमी का 
प्रस्ताव मरीजों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो 
सकता है। सरकार की योजना का उद्देश्य 
दवाओं की कीमतों में शामिल व्यापारिक 

मार्जिन को सीमित कर उनके खुदरा मूल्य 
को कम करना है, ताकि महंगे उपचार 
का खर्च कुछ हद तक घटाया जा सके। 
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखे 
गए प्रस्ताव के मुताबिक, कैंसर की कछु 
दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 
खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित 
किया जा सकता है। इससे बाजार में 
उपलब्ध संबंधित दवाओं की कीमतों में 
कमी आने की संभावना है। हालांकि, सभी 
दवाओं के दाम समान अनुपात में घटेंगे, 
ऐसा नहीं माना जा सकता। वास्तविक 
कमी इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन-
सी दवाएं नियमन में शामिल की जाती हैं 
और उनकी मौजूदा कीमतों तथा व्यापारिक 
मार्जिन की स्थिति क्या है। इसीलिए 20 
से 70 प्रतिशत तक की संभावित कमी को 
सरकार का अनुमान माना जाना चाहिए, न 
कि सभी कैंसर दवाओं पर लागू होने वाली 
निश्चित छूट। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने 
के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ 
समिति का गठन किया था। समिति को 
कैंसर की दवाओं की कीमतों और उनसे 
जुड़े पहलुओं का अध्ययन कर 10 से 15 
दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद 
है। समिति की सिफारिशों के आधार पर 
यह तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि 

किन दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में 
लाया जाए और किन दवाओं को इससे छूट 
दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में दवाओं की 
प्रकृति, कीमत और मरीजों पर पड़ने वाले 
आर्थिक प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार 
किया जाना है।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद 
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 
(एनपीपीए) सिफारिशों पर विचार कर 
सकता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक 
कीमतों से संबंधित अधिसूचना जारी की जा 
सकती है। इस तरह प्रस्ताव को लागू करने 
के लिए समिति की सिफारिश, नियामकीय 
समीक्षा और अंतिम अधिसूचना जैसे चरण 
महत्वपूर्ण होंगे। जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी 
नहीं होतीं, तब तक प्रस्तावित मूल्य सीमा 
को लागू व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
प्रस्ताव के तहत कैंसर की चुनिदा दवाओं 
को ही शामिल किए जाने की बात है। 
वहीं, कम कीमत वाली कछु दवाओं को 
नियमन से छूट देने पर भी विचार किया जा 
सकता है। इसका मतलब है कि सरकार 
सभी कैंसर दवाओं पर एक समान नियम 
लागू करने के बजाय दवाओं की श्रेणी 
और मूल्य स्थिति के आधार पर फैसला 
लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अंतिम 
सूची सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा 
कि कितनी दवाएं इस व्यवस्था के दायरे 
में आएंगी और अलग-अलग दवाओं की 

कीमतों पर कितना असर पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव के समर्थन 
में वर्ष 2019 में किए गए कदम का भी 
उल्लेख किया है। उस समय एनपीपीए ने 
कैंसर की 42 गैर-अनुसूचित दवाओं पर 
व्यापारिक मार्जिन को 30 प्रतिशत तक 
सीमित किया था। सरकार के मुताबिक, 
इस फैसले के बाद 526 ब्रांड की दवाओं 
के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी आई 
थी। इससे मरीजों को सालाना करीब 984 
करोड़ रुपये की बचत हुई थी। सरकार 
अब इसी अनुभव के आधार पर अधिक 
दवाओं को मूल्य नियमन के दायरे में लाने 
की संभावनाओं पर विचार कर रही है।
वर्ष 2019 के कदम को सरकार मौजूदा 
प्रस्ताव के लिए एक आधार के रूप में 
देख रही है। उस समय व्यापारिक मार्जिन 
सीमित करने से संबंधित ब्रांडों के खुदरा 
मूल्य में कमी आई थी और मरीजों के 
खर्च में राहत मिलने का अनुमान सामने 
आया था। अब प्रस्तावित व्यवस्था में 
दवाओं के दायरे को बढ़ाने और संभावित 
बचत को अधिक करने पर ध्यान दिया 
जा रहा है। हालांकि, पिछली व्यवस्था से 
मिले परिणामों के आधार पर नए प्रस्ताव 
के प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है, 
जबकि वास्तविक बचत अंतिम रूप से 
तय दवाओं और उनकी कीमतों पर निर्भर 
करेगी।

अमरेिकी बैंकों में एआई एजेंटों की बढ़ती पहुंच से सरुक्षा चिंता, खातों पर खतरा

तिब्बत में 7.0 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 16 की मौत और 76 घायल

ग्राहकों के पासवर्ड लेकर भुगतान और वित्तीय प्रबंधन कर रहे स्मार्ट बॉट, अनधिकृत लेनदेन रोकना बैंकों के लिए चुनौती

केरल में खान-पान को लेकर सियासी घमासान 
शाकाहारी रसोई के निर्देश पर कांग्रेस नाराज

तिरुवनंतपुरम। केरल में नए राज्यपाल 
ओम प्रकाश माथुर के लोक भवन 
की रसोई को पूरी तरह शाकाहारी 
रखने के कथित निर्देश को लेकर 
राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 
ने इस फैसले की कड़ी आलोचना 
करते हुए इसे राज्य की खान-पान 
संस्कृति और लोगों की व्यक्तिगत 
पसंद से जोड़कर सवाल उठाए हैं। 
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह 
के निर्देश संघ परिवार की विचारधारा 
और उसकी कथित असंवैधानिक 
प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। वहीं, 
राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों का 
कहना है कि माथुर स्वयं पूरी तरह 
शाकाहारी हैं और इसी कारण उन्होंने 
रसोई में मांसाहारी व्यंजन नहीं बनाने 
का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट 
किया कि कर्मचारियों को अपनी पसंद 
का भोजन करने से नहीं रोका गया है।
स्थानीय मीडिया में गुरुवार को सामने 
आई खबरों के अनुसार, शुक्रवार को 
पदभार संभालने वाले राज्यपाल माथुर 
ने निर्देश दिया कि लोक भवन की 
रसोई में मांसाहारी भोजन न तो तैयार 
किया जाए और न ही परोसा जाए। 
इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद 
राज्य की राजनीति में खान-पान की 
स्वतंत्रता और सरकारी संस्थानों में 
व्यक्तिगत पसंद के सम्मान को लेकर 
बहस शुरू हो गई। विवाद का केंद्र यह 
सवाल है कि राज्यपाल की व्यक्तिगत 
भोजन संबंधी पसंद के अनुरूप रसोई 
की व्यवस्था बदलना किस सीमा तक 
उचित है और क्या इससे वहां काम 
करने वाले कर्मचारियों की भोजन 

संबंधी पसंद प्रभावित हो सकती है।
राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के 
मुताबिक, माथुर की अपनी भोजन 
संबंधी आदतें पूरी तरह शाकाहारी हैं। 
इसी वजह से उन्होंने लोक भवन की 
रसोई में मांसाहारी भोजन नहीं बनाने 
का निर्देश दिया। हालांकि, सूत्रों ने 
यह भी कहा कि कर्मचारियों के निजी 
खान-पान पर कोई रोक नहीं लगाई 
गई है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद 
कांग्रेस ने इस मुद्दे को कवेल राज्यपाल 
की व्यक्तिगत पसंद तक सीमित मानने 
से इनकार किया है। पार्टी का कहना 
है कि केरल जैसे राज्य में, जहां खान-
पान की विविध परंपराएं समाज और 
संस्कृति का हिस्सा हैं, ऐसे निर्देशों को 
व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 
ने राज्यपाल के शपथ ग्रहण के कछु 
ही समय बाद जारी बयान में इस 
कदम पर आपत्ति जताई। उन्होंने 
कहा कि रसोई में केवल शाकाहारी 
भोजन तैयार करने का फैसला 
करके राज्यपाल ने सीमा पार की है। 
वेणुगोपाल के मुताबिक, केरल की 
खाद्य संस्कृति मिश्रित है और यहां 
अलग-अलग समुदायों तथा परिवारों 
की भोजन संबंधी परंपराएं रही हैं। 

तटीय राज्य होने के 
कारण मछली यहा के 
खान-पान का महत्वपूर्ण 
हिस्सा है। ऐसे में लोगों 
को यह बताने की 
कोशिश करना कि उन्हें 
क्या खाना चाहिए या 
किस तरह की भोजन 
परंपरा अपनानी चाहिए, 
स्वीकार्य नहीं है।

वेणुगोपाल ने कहा कि केरल के लोगों 
को शाकाहारी या मांसाहारी भोजन 
चुनने की पूरी स्वतत्रता है। उनके 
अनुसार, भोजन की पसंद व्यक्ति 
की निजी स्वतत्रता और सामाजिक-
सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा विषय 
है। उन्होंने आपत्ति जताई कि यदि 
किसी संस्थान में एक व्यक्ति की पसंद 
के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई 
जाती है, तो इससे व्यापक संदेश जा 
सकता है। कांग्रेस नेता ने इसे राज्य के 
लोगों की खान-पान संबंधी आदतों पर 
पाबंदी लगाने की कोशिश के रूप में 
पेश किया और कहा कि ऐसी कोशिशों 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस विवाद में दो अलग-अलग पक्ष 
सामने आए हैं। राज्यपाल कार्यालय 
से जुड़े सूत्र निर्देश को माथुर की 
व्यक्तिगत शाकाहारी जीवनशैली 
से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 
कर्मचारियों के निजी भोजन पर रोक 
नहीं है। दूसरी ओर, वेणुगोपाल का 
तर्क है कि केरल की सांस्कृतिक 
विविधता और लोगों की भोजन संबंधी 
स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना 
चाहिए। इस तरह मामला केवल रसोई 

के मेन्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 
व्यक्तिगत पसंद, संस्थागत व्यवस्था 
और सार्वजनिक जीवन में खान-पान 
की स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक 
बहस का विषय बन गया है।
केरल में भोजन की परंपराएं क्षेत्र, 
समुदाय और परिवार के अनुसार 
अलग-अलग हैं। राज्य के तटीय 
इलाकों में मछली और अन्य समुद्री 
खाद्य पदार्थों का व्यापक इस्तेमाल 
होता है, जबकि शाकाहारी भोजन की 
भी अपनी समृद्ध परंपरा है। ओणम 
जैसे त्योहारों पर परोसा जाने वाला 
पारंपरिक शाकाहारी सद्या राज्य की 
सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। 
इसी तरह कई समुदायों में मांसाहारी 
व्यंजन भी रोजमर्रा के भोजन का 
महत्वपूर्ण अंग हैं। इस विविधता 
के कारण खान-पान का मुद्दा यहा 
केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि 
सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से 
भी जुड़ जाता है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार, विवादित निर्देश लोक भवन 
की रसोई में भोजन तैयार करने और 
परोसने की व्यवस्था से संबंधित है। 
कर्मचारियों को निजी तौर पर मांसाहारी 
भोजन करने से रोके जाने की पुष्टि 
नहीं हुई है। इसलिए रसोई के मेन्यू 
संबंधी निर्देश और कर्मचारियों की 
व्यक्तिगत भोजन स्वतत्रता के बीच 
अंतर करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 
इस फैसले की आलोचना करते हुए 
व्यापक सांस्कृतिक सवाल उठाए हैं, 
जबकि राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों 
ने इसे राज्यपाल की निजी पसंद के 
अनुरूप व्यवस्था बताया है।
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संपादकीय

कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग व विज्ञापनों के खेल 
से भारत में बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषक 
पदार्थों को बेचने का उपक्रम देश में दशकों से चला 
आ रहा है। इस प्रचार के खेल में फिल्मी व ग्लैमर 
की दुनिया की हस्तियां मोटी रकम लेकर शामिल हो 
जाती हैं। विडंबना यह है कि देश का आम उपभोक्ता 
देशी-विदेशी खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के 
उन दावों पर भरोसा कर लेता है, जिनमें बच्चों के तेज 
विकास, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दिमाग 
तेज करने के वादे किए जाते रहे हैं। लेकिन वास्तव 
में माता-पिता को इन दावों के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने 
चाहिए, न कि लुभावने विज्ञापन। शिशुओं के विकास 
के लिए बनाए गए फार्मूले और कॉम्प्लान से संबंधित 
दावों को लेकर नेस्ले इंडिया और जाइडस वेलनेस 
को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी 
एफएसएसएआई द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसने 
पोषण संबंधी दावों की विश्वसनीयता और सख्त 
नियामक निगरानी की आवश्यकता पर फिर सवाल 
खड़े कर दिए हैं। नियामक ने कॉम्प्लान के शिशुओं 
के तीव्र गति से विकास और एकाग्रता, स्मृति तथा 
रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित लाभ जैसे दावों पर 
सवाल उठाए हैं। नियामक ने नेस्ले को उसके शिशु 
आहार के फार्मूले में खास प्रोटीन की पाचन क्षमता 
और मां के दूध के समान रोग प्रतिरोधक क्षमता में 
सहायक लाभों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। 
निस्संदेह, उत्पाद खरीदते समय ऐसे दावे माता-पिता 
के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से 
जब बच्चे के विकास को लेकर चिंताएं परिवार को 
बेहतर पोषण के वादों के प्रति संवेदनशील बनाती 
हैं। इस मामले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 
द्वारा ऑनलाइन प्रचार की भी जांच की गई, जिसमें 
शिशु आहार फार्मूला उत्पादों की गुणवत्ता की रैंकिंग 
की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि इसके 
उपयोग से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क 
के विकास और पाचन में लाभ मिलता है। आमतौर 
पर ऐसे प्रचारक मोटी फीस लेकर उपभोक्ताओं को 
ठेस पहुंचाने का ही काम करते हैं।
निस्संदेह, इस प्रकरण के बाद डिजिटल विज्ञापनों 
के नियमन की बढ़ती चुनौती भी सामने आती है। 
दरअसल, ऐसे भ्रामक व्यावसायिक प्रचार से कभी-
कभी वास्तविक लाभ देने वाली सलाह होने का भ्रम 
भी पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ‘शिशु दुग्ध 
विकल्प अधिनियम’ के तहत लगाई गई पाबंदियां 
विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका मकसद 
शिशुओं को मां का दूध देने की स्वास्थ्यकारी प्रथा को 
अनुचित व्यावसायिक प्रभावों से होने वाले नुकसान 
से बचाना है। वैसे देखें तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं 
मानक प्राधिकरण द्वारा दिए गए ये नोटिस मुनाफे के 
लिए किए जा रहे किसी गलत कार्य के अंतिम निष्कर्ष 
नहीं कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकरण में 
कंपनियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना 
ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर, उनके बढ़-चढ़कर किए 
जाने वाले दावों की जांच विश्वसनीय सबूतों और 
नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए। हालांकि, 
देश के नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए 
कि बिना तार्किक आधार वाले या गुमराह करने वाले 
दावों को उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत 
सुधारा जाए। वहीं दूसरी ओर, नियमों का उल्लंघन 
करने वाले उत्पादकों पर उचित कार्रवाई की जाए। 
वैसे तो हमारे देश में आमतौर पर खाद्य उत्पादों 
के लेबल और विज्ञापन ही अक्सर उपभोक्ताओं के 
लिए जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। खासतौर पर 
ग्रामीण क्षेत्रों व अशिक्षित लोगों में यह समस्या ज्यादा 
होती है। इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक 
प्राधिकरण को अपनी जांच-पड़ताल सख्ती से करनी 
चाहिए। निश्चित रूप से प्रवर्तन एजेंसियों के नतीजे 
सामने आने पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ 
ही, भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए 
कि निर्माता किसी उत्पाद को बाजार में उतारने से 
पहले अपने दावों को सच्चाई की कसौटी पर सही 
साबित करे। निश्चित रूप से पोषण संबंधी मार्केटिंग 
का मकसद सही जानकारी देना होना चाहिए, न कि 
लोगों को गुमराह करना।

गुणवत्ता की हकीकत 
बताएं उपभोक्ताओं को

अभियान 

प्रेरणा 

साहिर लुधियानवी हिंदी साहित्य और फिल्म 
संगीत की दुनिया का ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपनी 
शायरी से लोगों के दिलों में जगह बनाई और अपने 
स्वाभिमान से एक मिसाल कायम की। उनकी 
पहचान केवल एक मशहूर गीतकार और शायर के 
रूप में नहीं थी, बल्कि वे अपने अधिकारों के प्रति 
सजग रहने वाले ऐसे रचनाकार भी थे, जिन्होंने 
फिल्म उद्योग में गीतकारों को उचित सम्मान 
दिलाने के लिए आवाज उठाई। उनके लिए शब्दों 
की कीमत केवल पैसों में नहीं आंकी जा सकती 
थी। वे मानते थे कि किसी गीत की लोकप्रियता 
में जितना योगदान संगीत और आवाज का होता 
है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उसे लिखने वाले 
रचनाकार की भी होती है। इसी सोच ने उन्हें अपने 
समय की प्रचलित व्यवस्था के सामने खड़े होने 
का साहस दिया।
साहिर का जीवन संघर्षों के बीच आगे बढ़ा। बचपन 
में आर्थिक तंगी और पारिवारिक परिस्थितियों ने 
उन्हें जीवन की कठिनाइयों से जल्दी परिचित करा 
दिया था। इन अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को 
गंभीरता प्रदान की और उनके भीतर अन्याय के 
विरुद्ध खड़े होने की भावना मजबूत की। उनकी 
शायरी में प्रेम, विरह और भावनाओं की गहराई 
के साथ सामाजिक विषमताओं के प्रति असंतोष 
भी दिखाई देता है। वे उन रचनाकारों में शामिल 
थे, जिनके लिए लेखन केवल प्रसिद्धि हासिल 
करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और इंसान 
की वास्तविकताओं को सामने रखने का जरिया 
था। यही स्वभाव उनके निजी जीवन और पेशेवर 
निर्णयों में भी दिखाई देता रहा।

फिल्मों में सफलता मिलने के बाद साहिर ने 
अपनी शर्तों पर काम करने का निर्णय लिया। 
उस दौर में फिल्मी गीतों की लोकप्रियता बढ़ाने में 
गीतकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन 
उन्हें मिलने वाला श्रेय हमेशा उनके योगदान के 
अनुरूप नहीं होता था। संगीतकारों और गायकों 
के नाम तो प्रमुखता से लिए जाते थे, मगर गीत 
रचने वाले व्यक्ति की पहचान कई बार पीछे रह 
जाती थी। साहिर इस स्थिति को उचित नहीं मानते 
थे। उनका विश्वास था कि गीत के शब्द ही वह 
आधार तैयार करते हैं, जिन पर संगीत और गायन 
अपनी अभिव्यक्ति का संसार खड़ा करते हैं। शब्दों 
के बिना गीत की कल्पना अधूरी है, इसलिए उसके 
रचनाकार को भी समान महत्व मिलना चाहिए।
इसी विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
साहिर ने फिल्म निर्माताओं के सामने एक ऐसी 
शर्त रखी, जिसने उस समय फिल्म उद्योग में चर्चा 
पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि वे किसी फिल्म 
के लिए गीत तभी लिखेंगे, जब उन्हें संगीतकार 
को मिलने वाले पारिश्रमिक से एक रुपया अधिक 
दिया जाएगा। यह मांग अपने आप में असाधारण 
थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य केवल अधिक 
कमाई करना नहीं, बल्कि गीतकार की रचनात्मक 
भूमिका को स्थापित करना था। साहिर यह जताना 
चाहते थे कि संगीत की धुन तैयार होने से पहले 
गीत के शब्दों का सृजन होता है और गायक या 
गायिका उन्हीं शब्दों को अपनी आवाज के माध्यम 
से श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 
गीतकार का योगदान बुनियादी है, इसलिए उसके 
काम को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए।

उस समय साहिर लुधियानवी का नाम और उनकी 
लोकप्रियता इतनी मजबूत हो चुकी थी कि फिल्म 
निर्माता उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर 
सकते थे। उनकी शर्त ने गीतकारों के पारिश्रमिक 
और प्रतिष्ठा को लेकर एक नई बहस को जन्म 
दिया। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल केवल 
व्यक्तिगत सफलता बढ़ाने के लिए नहीं किया, 
बल्कि उस पेशे की गरिमा के लिए भी किया, 
जिससे वे जुड़े थे। उनकी यह पहल इस बात का 
उदाहरण बनी कि जब कोई रचनाकार अपने काम 
के महत्व को समझता है और आत्मविश्वास के 
साथ अपनी बात रखता है, तो स्थापित व्यवस्थाओं 
में बदलाव की संभावना पैदा होती है।
साहिर की लड़ाई केवल आर्थिक सम्मान तक 
सीमित नहीं रही। वे चाहते थे कि गीतकार को 
उसके लिखे शब्दों के साथ सार्वजनिक पहचान 
भी मिले। उस समय आकाशवाणी पर फिल्मी 
गीत प्रसारित होने के दौरान संगीतकार और 
गायक-गायिका के नाम बताए जाते थे, लेकिन 
गीत लिखने वाले का नाम बताने की व्यवस्था पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। साहिर को यह 
बात खटकती थी। उनका मानना था कि किसी 
गीत को सुनने वाला व्यक्ति उसके संगीत और 
आवाज की सराहना करता है, तो उसे यह जानने 
का अवसर भी मिलना चाहिए कि उन शब्दों को 
किसने लिखा है। आखिर गीत के भाव, उसकी 
भाषा और उसका संदेश गीतकार की रचनात्मक 
प्रतिभा से ही आकार लेते हैं।
उन्होंने इस मुद्दे पर आकाशवाणी के अधिकारियों 
के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और साफ कहा 

कि जब तक गीतों के साथ गीतकार का नाम नहीं 
बताया जाएगा, तब तक वे अपने गीतों को वहां 
प्रसारित नहीं होने देंगे। शुरुआत में अधिकारियों 
ने उनकी मांग पर सहमति नहीं जताई, लेकिन 
साहिर अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं 
थे। वे इसे किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का 
मामला नहीं, बल्कि समूचे गीतकार समुदाय के 
सम्मान से जुड़ा प्रश्न मानते थे। उनकी दृढ़ता और 
लोकप्रियता के सामने अंततः आकाशवाणी को 
उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद गीतों 
के साथ गीतकार का नाम बताए जाने की परंपरा 
को आगे बढ़ाने में मदद मिली।
साहिर लुधियानवी की यह पहल उनके व्यक्तित्व 
के उस पक्ष को सामने लाती है, जिसमें प्रतिभा 
के साथ आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना का 
अद्भुत मेल दिखाई देता है। उन्होंने यह साबित 
किया कि किसी भी रचनात्मक विधा में पर्दे के पीछे 
काम करने वाले व्यक्ति का योगदान भी उतना 
ही महत्वपूर्ण है, जितना सामने दिखाई देने वाले 
कलाकार का। किसी गीत को लोकप्रिय बनाने में 
शब्द, स्वर और संगीत तीनों की अपनी भूमिका 
होती है और किसी एक को नजरअंदाज करना 
रचनात्मक प्रक्रिया की पूरी तस्वीर को अधूरा कर 
देता है।
आज भी साहिर की यह सोच प्रासंगिक है। कला 
और मनोरंजन की दुनिया में पहचान, श्रेय और 
अधिकारों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते 
रहते हैं। ऐसे में उनका जीवन याद दिलाता है 
कि अपने काम का सम्मान मांगना अहंकार नहीं, 
बल्कि आत्मसम्मान का परिचायक है। 

उत्तर प्रदशे की  राजनीति में रामपरु की जेल 
सिर्फ एक चारदीवारी नहीं, बल्कि वर्तमान में 
समाजवादी पार्टी  के भविष्य और मसु्लिम 
सियासत के नए ध्रुवीकरण का केंद्र बन 
चकुी ह।ै 22 अक्टूबर 2026 को सपा 
प्रमखु अखिलशे यादव और पार्टी के सबसे 
कद्दावर मसु्लिम चेहर ेआजम खान के बीच 
रामपरु जिला जेल में हईु लगभग एक घटें की 
मलुाकात केवल दो नेताओं की शिष्टाचार भेंट 
नहीं थी। यह उत्तर प्रदशे के आगामी 2027 के 
विधानसभा चनुाव की बिसात पर चली गई एक 
ऐसी चाल ह,ै जिसके दरूगामी परिणाम न केवल 
समाजवादी पार्टी के भीतर, बल्कि परू ेराज्य के 
सामाजिक-राजनीतिक तान-ेबान े पर दिखाई 
देंगे। काननूी शिकंजे में फंसे और चनुावी 
राजनीति से तकनीकी रूप से दरू हो चकेु 
आजम खान की ताकत का अदंाजा इसी बात 
स ेलगाया जा सकता ह ैकि उनके एक इशारे पर 
पश्चिमी उत्तर प्रदशे की दर्जनों सीटों का गणित 
बदल सकता ह।ै यही कारण ह ैकि अखिलेश 
यादव को खदु रामपरु जेल पहंुचकर यह सदेंश 
दनेा पड़ा कि समाजवादी पार्टी में आजम खान 
की हसैियत न तो कम हईु ह ैऔर न ही उन्हें 
हाशिए पर धकेला जा सकता ह।ै यह मलुाकात 
इस बात का जीवतं प्रमाण ह ै कि सत्ता और 
काननूी मकुदमों के उतार-चढ़ाव के बावजद, 
सपा की सियासत में आजम की ताकत का 
सरूज परूी तरह अस्त नहीं हआु ह,ै बल्कि 
रामपरु जेल की सलाखों के पीछे स ेवह एक 
नई ऊर्जा के साथ उभर रहा ह।ै यह घटनाक्रम 
यह भी दर्शाता ह ैकि जब-जब उत्तर प्रदशे में 
सत्ता परिवर्तन या बड़े राजनतैिक उलटफेर की 
नींव रखी जाती ह,ै तब-तब रामपरु का किला 
और वहा का नेततृ्व स्वतः ही मखु्यधारा की 
चर्चा के केंद्र में आ जाता ह।ै इस परेू घटनाक्रम 
को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के 
अतंर विरोधों और उत्तर प्रदशे के बदलते मुस्लिम 
नेततृ्व के सकंट को दखेना जरूरी ह।ै पिछले 
कुछ समय से यह चर्चा आम थी कि आजम 
खान के जेल जान ेऔर उनके परिवार पर आए 
काननूी संकट के दौरान समाजवादी पार्टी ने उस 
आक्रामकता के साथ उनका साथ नहीं दिया, 
जिसकी उम्मीद एक ससं थ्ापक सदस्य को होती 
ह।ै पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर 
सगुबगुाहट थी कि अखिलशे यादव अपनी छवि 
को एक नए, आधुनिक और गरै-विवादास्पद 
रूप में ढालने के लिए ‘माई’ (मसु्लिम-
यादव) समीकरण से थोड़ा इतर ‘पीडीए’ 
(पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दे 
रहे हैं। इस नए विमर्श में आजम खान जसैे 
परुान ेसमाजवादी दिग्गजों की कट्टर छवि फिट 
नहीं बठै रही थी। इसी बीच, असददु्दीन ओवैसी 
की एआईएमआईएम  और अन्य क्षेत्रीय दलों ने 
इस खालीपन को भरने की कोशिश शरुू कर 
दी। ओवसैी लगातार यह आरोप लगाते रहे कि 
सपा मसु्लिमों के वोट तो लेती ह,ै लेकिन जब 
उनके बड़े नेताओं पर संकट आता ह,ै तो नेततृ्व 
चपु्पी साध लेता ह।ै पश्चिमी उत्तर प्रदशे, जो 
कभी आजम खान का अभदे्य किला माना जाता 
था, वहा मसु्लिम मतदाताओं के बीच उपजे 
इस असमजंस को अखिलेश यादव भांप चकेु 
थे। रामपरु लोकसभा उपचुनाव और उसके 
बाद के घटनाक्रमों में जिस तरह स ेअदंरूनी 
गटुबाजी सामन ेआई, उसने पार्टी आलाकमान 

को सचेत कर दिया कि आजम खान को 
नजरअदंाज करन ेकी कीमत २०२७ में बेहद 
भारी पड़ सकती ह।ै इसलिए, अखिलेश यादव 
का रामपरु जेल जाना राजनीतिक मजबूरी 
भी था और एक सोची-समझी रणनीति भी, 
जिसके जरिए उन्होंने एक ही झटके में ओवसैी 
के नरैेटिव को ध्वस्त करन ेऔर अपन ेकोर 
वोटर को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया 
कि ‘नेताजी’ (मलुायम सिहं यादव) के दौर 
के स्तंभ आज भी उतन ेही आदरणीय हैं। यह 
कदम यह भी स्पष्ट करता ह ैकि सपा अपने 
पारपंरिक और वफादार वोट बैंक को किसी भी 
अन्य वचैारिक प्रयोग की वेदी पर होम करने 
के लिए तयैार नहीं ह।ैजेल की इस मलुाकात 
न ेन केवल सपा के कार्यकर्ताओं में नया जोश 
भरा ह,ै बल्कि पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी 
खींचतान पर भी एक तरह से विराम लगाने 
का काम किया ह।ै हाल के दिनों में रामपरु के 
वर्तमान सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम 
खान के समर्थकों के बीच की दरूी जगजाहिर 
रही ह।ै स थ्ानीय स्तर पर सगंठन दो धड़ों में 
बटंा नजर आ रहा था। अखिलेश यादव न ेजेल 
स ेबाहर आकर जिस तरह “आजम थे, आजम 
हैं और आजम रहेंग”े का हुकंार भरा, उससे 
उन्होंन ेयह साफ कर दिया कि रामपरु और परूे 
रूहेलखडं क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का चेहरा 
और कमान आज भी परोक्ष रूप स ेआजम 
खान के पास ही रहेगी। खबरों के मतुाबिक, 
इस मुलाकात के दौरान आजम खान की पत्नी 
तजंीन फातिमा ने अखिलशे यादव को सभंावित 
उम्मीदवारों और रणनीतिक बदलावों की एक 
सचूी भी सौंपी। यह इस बात का स्पष्ट सकेंत 
ह ैकि २०२७ के विधानसभा चुनावों में टिकटों 
के बटंवारे से लेकर गठबंधन के स्वरूप तक, 
आजम खान की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी जाएगी। भले ही आजम खान खदु चनुावी 
मदैान में न उतर सकें, लेकिन उनका ‘रिमोट 
कंट्रोल’ यपूी की सियासत में बेहद प्रभावी रहने 
वाला ह।ै उनका यही प्रभाव अखिलशे यादव 
को उनके पास खींच लाया, क्योंकि वे जानते 
हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदशे के मसु्लिम समाज 
में आजम खान की आवाज आज भी एक 
भावनात्मक अपील रखती ह,ै जिस ेकोई दसूरा 
नेता रिप्लेस नहीं कर पाया ह।ै यह प्रभाव केवल 
रामपरु तक सीमित नहीं ह,ै बल्कि मरुादाबाद, 
बिजनौर, बरलेी और अमरोहा जसै ेपरू ेमसु्लिम 
बहलु बेल्ट में आजम खान की राजनीतिक 
छत्रछाया आज भी टिकटार थियों के भाग्य का 
फैसला करन े की क्षमता रखती ह।ै दसूरी 
तरफ, इस मलुाकात न ेविपक्षी खमे,े विशेषकर 
भारतीय जनता पार्टी  को एक बार फिर सपा 
पर हमलावर होन ेका मौका दे दिया ह।ै भाजपा 
न े इस े “तषु्टिकरण की  राजनीति का नया 
अध्याय” और “अपराधियों को संरक्षण दनेे की 
कोशिश” करार दिया ह।ै सत्ताधारी दल का तर्क 
ह ै कि काननू सम्मत कार्रवाई के तहत जेल 
में बदं एक सजायाफ्ता नेता स ेराज्य के परू्व 
मखु्यमतं्री की यह मलुाकात यह दर्शाती ह ैकि 
सपा आज भी अपन ेपरुान ेढर्रे और तषु्टिकरण 
की नीति स ेबाहर नहीं निकल पाई ह।ै भाजपा 
के रणनीतिकार इस मलुाकात को बहुसखं्यक 
मतदाताओं के बीच भनुान ेकी कोशिश करेंग,े 
ताकि सपा के खिलाफ एक बार फिर ध्रुवीकरण 
का माहौल बनाया जा सके।

कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर मैसूरु की 
पहचान यहां के राजमहलों, सांस्कृतिक 
परंपराओं और भव्य मंदिरों से जुड़ी हुई है। 
इन्हीं धार्मिक स्थलों में चामुंडी पहाड़ियों की 
चोटी पर स्थित श्री चामुंडेश्वरी मंदिर विशेष 
महत्व रखता है। समुद्र तल से लगभग 3,489 
फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मां दुर्गा 
के शक्तिशाली स्वरूप को समर्पित है। इसकी 
भव्य वास्तुकला, धार्मिक मान्यताएं और 
मैसूरु के राजपरिवार से जुड़ा इतिहास इसे 
देश के प्रमुख तीर्थस्थलों में स्थान दिलाते हैं। 
मंदिर के ऊंचे प्रवेश द्वार और उसके शिखर 
पर स्थापित सात स्वर्ण कलश श्रद्धालुओं के 
आकर्षण का केंद्र हैं। पहाड़ी की ऊंचाई से 
दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य और मंदिर 
परिसर का आध्यात्मिक वातावरण यहां आने 
वाले भक्तों को एक अलग अनुभूति प्रदान 
करता है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में 
विशेष धार्मिक उत्साह दिखाई देता है और 
देश-विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए 
पहुंचते हैं।
श्री चामुंडेश्वरी मंदिर केवल आस्था का केंद्र 
नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की प्राचीन स्थापत्य 
परंपरा और धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण 
उदाहरण भी है। यहां देवी की उपासना के 
साथ सदियों पुरानी मान्यताओं, राजपरिवार 
की भक्ति और स्थानीय परंपराओं का सुंदर 
संगम देखने को मिलता है। मंदिर की पहचान 
इसके भव्य गोपुरम, गर्भगृह, मंडपों और 

द्रविड़ शैली में निर्मित वास्तु संरचना से होती 
है। पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण 
इसका धार्मिक और भौगोलिक महत्व भी 
विशेष माना जाता है।
श्री चामुंडेश्वरी देवी को मां चामुंडी के नाम 
से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में 
उन्हें मां दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप 
माना गया है। देवी की आराधना शक्ति, 
साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय के 
प्रतीक के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा 
के अनुसार, महिषासुर नामक असुर ने अपनी 
शक्ति के मद में देवताओं और पृथ्वी पर 
अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसके 
आतंक से परेशान देवताओं ने देवी शक्ति 
की आराधना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने 
महिषासुर का सामना किया और लंबे संघर्ष 
के बाद उसका वध कर दिया। इसी विजय 
के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा 
जाता है।
मैसूरु की चामुंडी पहाड़ियों को इसी पौराणिक 
प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय 
परंपरा के अनुसार, महिषासुर का वध इसी 
क्षेत्र में हुआ था। पहाड़ी के निकट महिषासुर 
की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है, जो इस 
कथा की स्मृति को जीवंत करती है। इस 
प्रतिमा और मंदिर के आसपास का धार्मिक 
परिवेश पर्यटकों को मैसूरु की पौराणिक 
पहचान से परिचित कराता है। देवी के नाम 
चामुंडी और चामुंडेश्वरी का संबंध भी उनकी 

शक्ति और दुष्ट शक्तियों के विनाशकारी 
स्वरूप से जोड़ा जाता है। भक्त मां के दरबार 
में सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और 
संकटों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं।
कर्नाटक के मैसूरु शहर से दिखाई देने वाली 
चामुंडी पहाड़ियां धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित 
चामुंडेश्वरी मंदिर को क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित 
धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। पहाड़ी तक 
पहुंचने के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है और 
यहां सीढ़ियों के रास्ते भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। 
सीढ़ियों से मंदिर तक जाने की परंपरा उन 
भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो 
अपनी यात्रा को धार्मिक साधना और श्रद्धा से 
जोड़कर देखते हैं।
प्राचीन धार्मिक साहित्य में इस क्षेत्र का 
उल्लेख त्रिमुता क्षेत्र के रूप में भी मिलता 
है। धार्मिक परंपराओं में चामुंडी पहाड़ियों को 
देवी उपासना और शिवभक्ति से जुड़ा पवित्र 
स्थान माना गया है। मंदिर के अतिरिक्त यहां 
स्थित महाबलेश्वर मंदिर भी विशेष महत्व 
रखता है। महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव 
को समर्पित है और इसे चामुंडी पहाड़ियों 
के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल किया 
जाता है। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में शक्ति 
और शिव उपासना की परंपराएं एक साथ 
दिखाई देती हैं।
मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु 
देवी की पूजा-अर्चना करने के साथ पहाड़ी 

के प्राकृतिक वातावरण का भी अनुभव करते 
हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से 
मैसूरु शहर का विस्तृत दृश्य दिखाई देता 
है। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य 
का यह मेल इस स्थल को पर्यटकों के बीच 
भी लोकप्रिय बनाता है। विशेष अवसरों पर 
मंदिर में पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों 
का आयोजन होता है, जिनमें बड़ी संख्या में 
श्रद्धालु भाग लेते हैं।
चामुंडेश्वरी मंदिर के वर्तमान स्वरूप और 
इसकी भव्यता के विकास में मैसूरु के 
वोडेयार राजपरिवार का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है। मैसूरु के शासक मां चामुंडेश्वरी को 
अपनी आराध्य देवी मानते थे। राजपरिवार 
की धार्मिक आस्था के कारण देवी की पूजा 
को विशेष राजकीय महत्व प्राप्त हुआ। 
समय-समय पर मंदिर के विकास, मरम्मत 
और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के 
लिए प्रयास किए गए।
महाराजा कृष्णराज वोडेयार तृतीय का नाम 
मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास से विशेष 
रूप से जोड़ा जाता है। वर्ष 1827 में मंदिर 
के व्यापक जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। 
मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्मित भव्य सात 
मंजिला गोपुरम इसकी वास्तुकला का प्रमुख 
आकर्षण है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों 
की विशिष्ट पहचान माने जाते हैं। इनका 
निर्माण केवल प्रवेश द्वार को भव्य बनाने के 
लिए नहीं, बल्कि मंदिर की धार्मिक प्रतिष्ठा 

और स्थापत्य सौंदर्य को प्रदर्शित करने के 
लिए भी किया जाता है।
वोडेयार राजपरिवार की देवी के प्रति श्रद्धा 
का प्रभाव मैसूरु की सांस्कृतिक परंपराओं में 
भी दिखाई देता है। दशहरा उत्सव के दौरान 
चामुंडेश्वरी देवी की पूजा विशेष महत्व 
रखती है। मैसूरु दशहरा अपनी भव्यता, 
धार्मिक आयोजनों और ऐतिहासिक परंपराओं 
के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव में देवी की 
आराधना और राजपरिवार से जुड़ी परंपराओं 
का विशेष स्थान है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक 
गतिविधियां इस सांस्कृतिक विरासत को 
आज भी जीवित रखती हैं।
श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की वास्तुकला 
दक्षिण भारत की पारंपरिक द्रविड़ शैली की 
विशेषताओं को दर्शाती है। इस शैली में ऊंचे 
गोपुरम, मंडप, गर्भगृह और धार्मिक प्रतीकों से 
सुसज्जित संरचनाओं का विशेष महत्व होता 
है। मंदिर का प्रवेश द्वार अपनी ऊंचाई और 
बहुस्तरीय बनावट के कारण दूर से ही ध्यान 
आकर्षित करता है। सात मंजिला गोपुरम पर 
विभिन्न स्तरों में सजावटी आकृतियां और 
पारंपरिक स्थापत्य तत्व दिखाई देते हैं, जो 
दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण की कलात्मक 
परंपरा का परिचय देते हैं।
मंदिर परिसर की संरचना में प्रवेश द्वार से 
आगे बढ़ते हुए विभिन्न धार्मिक और स्थापत्य 
भाग दिखाई देते हैं। इनमें नवरंग मंडप, 
प्राकार, अंतर्ला मंडप और मुख्य गर्भगृह 

प्रमुख हैं। नवरंग मंडप मंदिर के भीतर 
धार्मिक गतिविधियों और पूजा परंपराओं से 
जुड़ा महत्वपूर्ण भाग है। प्राकार मंदिर के 
आंतरिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने वाली 
संरचना है, जबकि अंतर्ला मंडप गर्भगृह 
और बाहरी मंडप के बीच स्थित होता है। 
मुख्य गर्भगृह वह पवित्र स्थान है, जहां देवी 
चामुंडेश्वरी की प्रतिमा स्थापित है और भक्त 
श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं।
गर्भगृह के ऊपर निर्मित विमान भी मंदिर की 
स्थापत्य विशेषताओं में शामिल है। दक्षिण 
भारतीय मंदिर वास्तुकला में विमान का 
धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। 
गोपुरम और विमान की बनावट में अंतर होते 
हुए भी दोनों मंदिर की समग्र संरचना को 
विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। मंदिर की 
योजना, मंडपों की व्यवस्था और शिखर की 
संरचना मिलकर इसकी पारंपरिक स्थापत्य 
विशेषता को उजागर करते हैं।
चामुंडेश्वरी मंदिर के शिखर पर स्थापित सात 
स्वर्ण कलश इसकी भव्यता को और बढ़ाते 
हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित ये कलश 
श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करते हैं और 
धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 
भारतीय मंदिर परंपरा में कलश को शुभता, 
समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। 
मंदिरों के शिखर पर कलश स्थापित करने 
की परंपरा प्राचीन स्थापत्य और धार्मिक 
मान्यताओं से जुड़ी हुई है।

सपा की सियासत में आजम की ताकत 
और रामपुर जेल का सियासी फलसफाअपने हक के लिए डटे रहे साहिर, गीतकारों को दिलाया सम्मान

द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक है चामुंडेश्वरी मंदिर, शिखर पर विराजमान हैं सात स्वर्ण कलश
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जानलेवा होती हवा: सर द्ियों से पहले ही प्रदषूण की चुनौती

दिल्ली-एनसीआर 
की स्थिति इस संकट 

का सबसे स्पष्ट 
उदाहरण है। दिल्ली 

के साथ गाजियाबाद, 
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 
गुरुग्राम, फरीदाबाद 

और आसपास के 
अनेक शहर एक-
दूसरे से जुड़े वायु 
क्षेत्र का हिस्सा हैं। 

इसलिए केवल 
दिल्ली की सीमाओं 

के भीतर उपाय 
करने से समस्या 

का स्थायी समाधान 
संभव नहीं है।

सर्दियों ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं 
दी है कि देश के अनेक शहरों की हवा में 
प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। दिल्ली-
एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों 
में वायु गुणवत्ता का तेजी से बिगड़ना इस 
बात का संकते है कि प्रदूषण का संकट 
अब केवल सर्दियों की मौसमी समस्या 
नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन, 
शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य 
के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन 
चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में 
दमघोंटू धुंध, आंखों में जलन, सांस लेने में 
कठिनाई और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों 
की संख्या के साथ यह संकट सामने आता 
है। विडंबना यह है कि समस्या के कारणों 
की पहचान होने और उपायों की जानकारी 
उपलब्ध होने के बावजूद हम हर वर्ष उसी 
त्रासदी को दोहराने के लिए विवश दिखाई 
देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा 
में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए 
एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जाएगा? 
वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी 
एक राज्य की देन नहीं है। वाहनों से 
निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, 
निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर 
जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ 
जलाना, ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला 
उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषों का दहन 
इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। सर्दियों 
में तापमान गिरने, हवा की गति कम होने 
और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण 
प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते 
हैं। इससे प्रदूषण का प्रभाव अधिक गंभीर 
हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्या 
को बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा 
करने वाले मूल कारण मुख्यतः मानवीय 
गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन 
से जुड़े हैं।दिल्ली-एनसीआर की स्थिति 
इस संकट का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। 
दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर 

नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास 
के अनेक शहर एक-दूसरे से जुड़े वायु क्षेत्र 
का हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्ली की 
सीमाओं के भीतर उपाय करने से समस्या 
का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा 
किसी प्रशासनिक सीमा को नहीं मानती, 
वह प्रदूषण को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
तक पहंुचाती है। अतः समाधान भी क्षेत्रीय 
सहयोग, साझा जवाबदेही और समन्वित 
कार्ययोजना पर आधारित होना चाहिए। 
वायु प्रदूषण का सबसे भयावह पक्ष उसका 
स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष 
रूप से पीएम 2.5 जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण 
फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं 
और कुछ परिस्थितियों में रक्तप्रवाह तक 
प्रवेश कर सकते हैं। इनके लंबे समय तक 
संपर्क में रहने से हृदय एवं फेफड़ों संबंधी 
बीमारियों, स्ट्रोक और समयपूर्व मृत्यु का 
जोखिम बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती 
महिलाओं तथा पहले से बीमार लोगों पर 
इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो 
सकता है।

यह संकट कवेल सांस के मरीजों तक 
सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले 
लोगों की कार्यक्षमता, एकाग्रता और जीवन 
की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल 
जाने वाले बच्चों को खुले मैदान में खेलने 
से रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबह की सैर छोड़ने 
को विवश हों और श्रमिकों को जहरीली 
हवा में काम करना पड़े, तो यह कवेल 
पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि जीवन 
की गरिमा और नागरिकों के स्वास्थ्य 
के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एयर 
प्यूरीफायर या मास्क कछु परिस्थितियों 
में व्यक्तिगत बचाव में सहायक हो सकते 
हैं, लेकिन वे स्वच्छ हवा की सार्वजनिक 
व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकते। 
प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन 
प्लान (ग्रैप) लागू करना आवश्यक है। 
इसके अंतर्गत प्रदूषण की गंभीरता क े
अनुसार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, 
वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण तथा 
अन्य आपातकालीन कदम उठाए जाते 
हैं। लेकिन इन उपायों की सफलता केवल 

आदेश जारी करने से 
नहीं, बल्कि उनके प्रभावी 
क्रियान्वयन और निरंतर 
निगरानी से सुनिश्चित 
होती है। यदि प्रतिबंधों 
का उल्लंघन होता रहे, 
निर्माण स्थलों पर धूल 
उड़ती रहे और कचरा 
खुले में जलता रहे, तो 
सरकारी घोषणाएं अपेक्षित 
परिणाम नहीं दे सकतीं। 
सरकार को प्रदूषण के 
चरम पर पहंुचने की 
प्रतीक्षा करने के बजाय 
सितबर-अक्टूबर से ही 
तैयारी शुरू कर देनी 
चाहिए। प्रदूषण के स्रोतों 
की पहचान, औद्योगिक 
इकाइयों का निरीक्षण, 

सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण 
स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों के 
उत्सर्जन की जाच पहले से सुनिश्चित की 
जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को 
मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा 
देना, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और 
प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध 
निष्पक्ष कार्रवाई करना दीर्घकालिक 
रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। कषृि 
क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या का 
समाधान किसानों पर जुर्माना लगाने भर 
से नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषों के 
प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनें, तकनीकी 
सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय 
स्तर पर उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध 
करानी होंगी। किसानों को समस्या का 
भागीदार नहीं, समाधान का सहयोगी 
बनाना होगा।
प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल 
सरकार की नहीं है। नागरिकों को निजी 
वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम 

करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, 
कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जा 
की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। 
पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन की 
सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना 
और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं हरित 
क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में भाग लेना भी 
आवश्यक है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों 
और सामाजिक संगठनों को जनजागरूकता 
अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ 
हवा का महत्व कवेल प्रदूषण के चरम पर 
ही याद न आए। साथ ही, वायु गुणवत्ता 
के आंकड़े पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक 
किए जाएं और नागरिकों को प्रदूषण के 
स्तर के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह 
दी जाए। आज आवश्यकता इस बात 
की है कि सरकारें, उद्योग, किसान और 
नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से 
पीछे न हटें। चीन के बीजिंग जैसे शहरों में 
प्रदूषण घटाने के अनुभव यह बताते हैं कि 
निरंतर नीतिगत प्रयास, स्वच्छ परिवहन, 
औद्योगिक नियंत्रण और प्रभावी निगरानी 
से उल्लेखनीय सुधार संभव है। भारत को 
भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे 
उपायों को दृढ़ता से लागू करना होगा। 
हर साल सर्दियों में प्रदूषण से जूझना 
और फिर मौसम बदलने पर समस्या को 
भूल जाना किसी भी संवेदनशील समाज 
की नियति नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा 
कोई विलासिता नहीं, जीवन की बुनियादी 
आवश्यकता है। यदि आज ठोस कदम 
नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों 
को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
इसलिए प्रदूषण का मुकाबला संकट 
गहराने के बाद नहीं, उससे पहले करना 
होगा। सरकार की सक्रियता, प्रशासन की 
जवाबदेही और जनता की जागरूकता ही 
वह त्रिकोण है, जिसके आधार पर हम 
दमघोंटू हवा से मुक्ति की दिशा में आगे 
बढ़ सकते हैं।
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सूरत। सूरत महानगरपालिका 
की ओर से 27 अक्टूबर 2026 
को जलापूर्ति  व्यवस्था से जुड़ा 
महत्वपूर्ण सफाई कार्य किया 
जाएगा। महानगरपालिका के 
हाइड्रोलिक विभाग द्वारा लिंबायत 
क्षेत्र स्थित डिंडोली वाटर 
डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के भूमिगत 
टैंकों की सफाई की जाएगी। इसके 
चलते लिंबायत, उधना जोन-
ए और कनकपुर जोन के अनेक 
रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में 
पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 
कुछ इलाकों में जलापूर्ति  पूरी तरह 
बंद रहने, जबकि अन्य क्षेत्रों में 
कम दबाव और कम मात्रा में पानी 
मिलने की संभावना है। इस कार्य 
से तीनों जोन की करीब 10 लाख 
आबादी प्रभावित हो सकती है। ऐसे 
में महानगरपालिका ने नागरिकों से 
निर्धा  रित तारीख के लिए पानी का 
पर्या प्त भंडारण करने और उसका 
जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने 
की अपील की है।
महानगरपालिका के अनुसार, 
डिंडोली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन 
स्टेशन के भूमिगत टैंकों की सफाई 
जलापूर्ति  व्यवस्था के रखरखाव 

का हिस्सा है। इस दौरान संबंधित 
ओवरहेड टैंकों से जुड़े क्षेत्रों में 
पानी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। 
अलग-अलग इलाकों में पानी बंद 
रहने या कम दबाव से मिलने की 
स्थिति उनके संबंधित टैंक और 
आपूर्ति  व्यवस्था पर निर्भर करेगी। 
इसलिए सभी प्रभावित क्षेत्रों में एक 
जैसी स्थिति रहने के बजाय कहीं 
पूरी तरह पानी बंद हो सकता है, 
तो कहीं सीमित मात्रा में जलापूर्ति  
जारी रह सकती है। सफाई कार्य 
पूरा होने के बाद आपूर्ति  सामान्य 
होने की स्थिति संबंधित व्यवस्था 
पर निर्भर करेगी।
शहर के तेजी से विकसित हो रहे 
लिंबायत और डिंडोली क्षेत्रों में बड़ी 
संख्या में आवासीय सोसायटियां 
और घनी आबादी वाले मोहल्ले ह ैं। 
यहां पानी की आपूर्ति  प्रभावित होने 
से घरेलू कामकाज, खाना बनाने, 
सफाई और अन्य दैनिक जरूरतों 
पर असर पड़ सकता है। इसी तरह 
गोडादरा, पर्वत, भेस्तान, बमरोली 
और कनकपुर से जुड़े क्षेत्रों में भी 
नागरिकों को पहले से तैयारी करनी 
होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की 
उपलब्धता प्रभावित होने से वहां 

की दैनिक गतिविधियों पर भी 
असर पड़ने की आशंका है।
लिंबायत और डिंडोली क्षेत्र 
में भक्तिनगर, रॉयल पैलेस, 
शुभवाटिका, प्रियंका सिटी-1 और 
2, शिव दर्शन, गायत्री नगर, 
खोडियार नगर, श्रद्धा सोसायटी, 
सुमुख सर्कल, मानसी रेजीडेंसी, 
मोदी एस्टेट, मोर्या  नगर, योगेश्वर 
पार्क, राधाकषृ्ण, गांधीनगर, 
प्रियंका सोसायटी, चेतन नगर, 
ठाकोर नगर, ओमनगर, मिलेनियम 
पार्क, उमिया बंगला, अंबिका 
नगर-1 और 2, मधुरम सर्कल, 

तिरुपति नगर, कृष्णकुंज, सरस्वती 
नगर और महादेव नगर-1 से 5 
सहित कई इलाकों में जलापूर्ति  
प्रभावित रहने की संभावना है। 
इसके अलावा श्री साईं नगर, 
हरिद्वार, लक्ष्मीनारायण-2, 
गोवर्धन-1 और 2, रामी पार्क, 
डिंडोली गमतल तथा आसपास 
की बस्तियां भी प्रभावित क्षेत्रों में 
शामिल हैं।
गोडादरा और आसपास के क्षेत्रों में 
गोडादरा गांव, मानसरोवर-ए, बी, 
सी और डी, धीरज नगर-1 और 2, 
स्वामीनारायण नगर, शिवसागर, 

भावना पार्क-1 और 2, शिवपार्क, 
देवीकृपा, वृंदावन, महाप्रभुनगर रो 
हाउस, केसरभवानी, मधुसूदन, 
शामला रो हाउस, पटले नगर, 
कृष्णपार्क और असर नगर में पानी 
की आपूर्ति  पर असर पड़ सकता 
है। महाराणा प्रताप सोसायटी, 
प्रियंका-3 और 4, नीलकठं नगर, 
देवी दर्शन, ऋषि नगर तथा प्रियंका 
मेगासिटी के निवासियों को भी 
पानी का इंतजाम पहले से करने 
की सलाह दी गई है।
पर्वत और आसपास के इलाकों 
में भी जलापूर्ति  प्रभावित रहने की 
संभावना है। पर्वत गांव, उमिया 
नगर, पुरुषोत्तम नगर, चंद्रलोक 
सोसायटी, स्मित रो हाउस, ठाकोर 
नगर, माहेश्वरी पार्क, गृहस्वप्न, 
सहजानंद, महादेव नगर, डी.के. 
नगर, रत्नप्रभा, कल्पना नगर, 
कैलाश नगर, शिवकृपा और 
कुबेर नगर में रहने वाले लोगों को 
सतर्क रहने की जरूरत है। इसके 
अलावा सुपर सिनेमा रोड की 
सोसायटियां, द्वारकेश नगर, रोशनी 
नगर, जिग्नेश नगर, प्रियंका सिटी 
प्लस, जे.बी. नगर, लक्ष्मी पार्क, 
ध्रुव पार्क, गुरुनगर, वीरदर्शन, हरे 

कृष्ण, माधव बाग और नंदनवन में 
भी पानी की आपूर्ति  कम दबाव से 
हो सकती है। स्काई व्यू हाइट्स, 
स्काईलोम हाइट्स और सफायर-
8 सहित आसपास की आवासीय 
सोसायटियों को भी अपनी जरूरत 
के अनुसार व्यवस्था करनी होगी।
कनकपुर जोन के अंतर्गत अन-
पश्चिम, भिडी बाजार, अन गमतल, 
साई मोहन सोसायटी, वी-4 और 
आसपास के क्षेत्र, राहतनगर, 
तिरुपति बालाजी सोसायटी, 
गभेनी, रामेश्वर इंडस्ट्रीज और 
सोमनाथ नगर में जलापूर्ति  
प्रभावित रह सकती है। डुंडीगाम, 
डिप्लीगाम, प्राइम प्वाइंट, 
अनुपम सिटी, वडोदगाम, वडोद 
आवास, आशीष नगर, बापूनगर, 
गणेश नगर और आकाश पृथ्वी 
अपार्टम ेंट के लोगों को भी पानी की 
उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 
तैयारी करनी होगी। साईमोहन-1 
और 2, महावीर नगर, रामनगर, 
कृष्णनगर, गजानंद संकुल तथा 
ओम इंडस्ट्रीज के आसपास के क्षेत्रों 
में भी आपूर्ति  व्यवस्था पर असर 
पड़ने की संभावना है।
भेस्तान, बमरोली और आसपास 

के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में 
आवासीय सोसायटियां प्रभावित 
होने की आशंका है। न्यू बमरोली 
की अमिधारा सोसायटी, उमिया 
रेजीडेंसी, आस्था रेजीडेंसी, 
श्लोक आर्केड, ओम कॉम्प्लेक्स, 
तृप्ति नगर, लक्ष्मी नगर, जयअंबे 
सोसायटी, सुखी नगर और जयकृष्ण 
नगर-1 व 2 में पानी की आपूर्ति  
बाधित हो सकती है। अमृतनगर 
तथा आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों 
में भी असर पड़ने की संभावना है।
इसके अलावा आवास भेस्तान, 
शांतिवन रेजीडेंसी, प्रयोषा 
रेजीडेंसी, उम्मीद नगर, उत्सव 
एन्क्लेव और भेस्तान से भनोदरा 
रेलवे ट् रैक के पूर्व  के क्षेत्र में 
जलापूर्ति  प्रभावित रह सकती है। 
जियाव, बुड़िया गांव, सोनारी 
गांव, साई नगर, आनंदो होम्स, 
बमरोली गाम, गीतानगर, हरसिद्धि 
नगर, तुलसीधाम सोसायटी, रवि 
नगर, सत्यनारायण नगर, जयअंबे 
नगर, रामेश्वरम ग्रीन, रामेश्वरम 
हिल्स, श्रृंगाल रेजीडेंसी, मराठा 
नगर, कैलाश नगर और सदर 
सोसायटी सहित आसपास के क्षेत्रों 
के नागरिकों को भी पहले से पानी 

जमा करने की सलाह दी गई है।
महानगरपालिका ने नागरिकों से 
अपील की है कि वे 27 अक्टूबर 
को होने वाली संभावित कटौती को 
ध्यान में रखते हुए घरों में पीने, 
खाना बनाने, स्नान और अन्य 
जरूरी कार्यों के लिए पर्या प्त पानी 
जमा कर लें। पानी का उपयोग 
सावधानी और जरूरत के अनुसार 
करें, ताकि आपूर्ति  प्रभावित रहने 
के दौरान अनावश्यक परेशानी न 
हो। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और 
बीमार लोगों वाले परिवारों को 
पानी की उपलब्धता सुनिश्चित 
करने की जरूरत है। सफाई कार्य 
के दौरान नागरिकों से सहयोग 
करने की अपील भी की गई है।
शहर की बड़ी आबादी को प्रभावित 
करने वाली इस व्यवस्था के 
मद्देनजर नागरिकों के लिए जरूरी 
है कि वे अपने क्षेत्र की जलापूर्ति  
की स्थिति पर ध्यान दें और किसी 
भी संभावित कमी के लिए पहले 
से तैयारी रखें। भूमिगत टैंकों की 
सफाई पूरी होने के बाद जलापूर्ति  
सामान्य होने की प्रक्रिया संबंधित 
वितरण व्यवस्था के अनुसार आगे 
बढ़ेगी।

सूरत में 27 अक्टूबर को जल संकट, तीन जोन की 10 लाख आबादी होगी प्रभावित
डिंडोली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के भूमिगत टैंकों की होगी सफाई, कई इलाकों में सुबह से रात तक बंद रहेगी सप्लाई; कहीं कम दबाव से मिलेगा पानी

गांधीनगर : स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर 
श्री जॉन स्विनी गुजरात की यात्रा पर आए 
हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने 
शुक्रवार को गांधीनगर स्थित वैश्विक स्तर 
की गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का 
दौरा किया। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी 
यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 
के साथ साझेदारी को लेकर चर्चा की। साथ 
ही; श्री जॉन स्विनी ने विद्यार्थियों के साथ 
संवाद करके शिक्षा, रिसर्च और लाइफ-
साइंस क्षेत्र में सहयोग को लेकर विस्तृत 
चर्चा भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के 
स्नातक श्री जॉन ने अपने कॉलेज के समय 
के अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा 
किए। श्री जॉन स्विनी ने कहा कि स्कॉटलैंड 
और भारत के बीच आर्थिक, शैक्षणिक और 
सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत 
बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ स्कॉटिश 

प्रतिनिधिमंडल की यह भारत यात्रा अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की यूनिवर्सिटी के 
ज्ञान और रिसर्च के आदान-प्रदान के माध्यम 
से कैंसर जैसी जटिल और वैश्विक चुनौतियों 
का समाधान करने की दिशा में रिसर्च और 
अधिक समृद्ध हो रहा है, जो भविष्य में 
उज्ज्वल संबंधों की आधारशिला बनेगा। 
उन्होंने कहा कि ग्लासगो में सफलतापूर्वक 

कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने के 
बाद अब आगामी वर्ष 2030 में गुजरात में 
आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों 
देशों के बीच सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र 
में एक नया सेतु बनाएँगे। इसके अलावा; 
गुजरात के विशाल समुद्र तट की क्षमता को 
ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा, विंड पावर 
और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने 

के क्षेत्र में भी दोनों देश आपसी सहयोग से 
काम करेंगे।
इस यात्रा के दौरान गुजरात बायोटेक्नोलॉजी 
यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर (इन चार्ज), 
डीन (एकेडमिक्स) और मेडिकल 
बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर 
डॉ. राकेश रावल तथा यूके गवर्नमेंट के 
गुजरात और राजस्थान के लिए ब्रिटिश उप 
उच्चायुक्त श्री स्टीव हिकलिंग उपस्थित रहे। 
इसके अलावा; स्कॉटिश गवर्नमेंट की ओर से 
फर्स्ट मिनिस्टर के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी 
श्री जॉन वेबस्टर तथा स्कॉटलैंड के फर्स्ट 
मिनिस्टर के सीनियर स्पेशल एडवाइजर, 
हेड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ऑफिशियल 
स्पोक्सपर्सन श्री रॉस इंगब्रिग्टसन भी 
उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों देशों के बीच 
संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने को 
लेकर चर्चा की।

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल 
समिट अंतर्गत गुजरात में वैश्विक निवेश 
तथा औद्योगिक साझेदारी को नई गति 
देने के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा 
पर पहुँचे गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री 
हर्ष संघवी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय 
प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज सियोल में 
विभिन्न वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों के 
साथ लगभग 10 महत्वपूर्ण वन-टू-वन 
और राउंडटेबल बैठकें आयोजित की 
जाएंगी। इसके अलावा; दिन के अंत 
में कोरियाई उद्योग जगत के साथ एक 
विशेष बिजनेस सेमिनार और डिनर का 
आयोजन किया गया है।

आज के निर्धारित कार्यक्रमों 
और बैठकों का मुख्य विवरण 

निम्नानुसार रहेगा :
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर 
एसोसिएशन के साथ बैठक : दिन की 
शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल एटीसीए के 
सीईओ एवं चेयरमैन श्री जेजोंग ली तथा 

प्रमुख शोधकर्ताओं के साथ ब्रेकफास्ट 
बैठक करेगा, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की 
जाएगी।
कोलोन इंडस्ट्रीज : रसायन और 
टेक्सटाइल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी 
कोलोन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट एवं सीईओ 
श्री हा सुंग के साथ वन-टू-वन बैठक 
आयोजित होगी।
डेल्टाएक्स : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
और बेस सॉल्यूशन्स के क्षेत्र में कार्यरत 
डेल्टाएक्स के सीईओ श्री स्टीफन किम 
के साथ बैठक का आयोजन है।
एलएस इलेक्ट्रिक मुख्यालय का दौरा 
: उप मुख्यमंत्री कंपनी एलएस इलेक्ट्रिक 
के मुख्यालय का दौरा करेंगे और कंपनी 
के चेयरमैन श्री जा-ग्युन कू के साथ 
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को लेकर 
चर्चा करेंगे।
सियोल वायोसिस : उन्नत प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में प्रसिद्ध कंपनी सियोल वायोसिस 

के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रतिनिधिमंडल 
बैठक करेगा।
लीगल फर्म्स के साथ बैठक : कोरिया 
की प्रमुख कानूनी संस्थाओं के साथ 
नियमों और निवेश को सुगम बनाने के 
विषय पर राउंडटेबल बैठक आयोजित 
होगी।
जेटी कॉर्पोरेशन: जेटी कॉर्पोरेशन के 
साथ औद्योगिक सहयोग को लेकर बैठक 
आयोजित होगी।
यंगवन कॉर्पोरेशन मुख्यालय का 
दौरा : उप मुख्यमंत्री कोरिया की अग्रणी 
टेक्सटाइल कंपनी यंगवन कॉर्पोरेशन के 
मुख्यालय का दौरा करेंगे और कंपनी के 
चेयरमैन श्री सुंग की-हाक के साथ वन-
टू-वन बैठक कर टेक्सटाइल उत्पादन 
क्षेत्र में विस्तार पर विचार-विमर्श करेंगे।
कोरिया बायो राउंडटेबल : 
बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों 
यूएमटीआर, प्लैंटनरऔर बेरियम के 
सीईओ के साथ राउंडटेबल चर्चा की 

जाएगी।
लोट्टे वेलफूड : खाद्य एवं कन्फेक्शनरी 
क्षेत्र की वैश्विक कंपनी लोट्टे वेलफूड के 
ग्लोबल बिजनेस हेड श्री चो क्यूंग वून के 
साथ विस्तार को लेकरर बैठक आयोजित 
होगी।
कॉस्मैक्स मुख्यालय का दौरा : ब्यूटी 
और हेल्थकेयर उत्पादों के वैश्विक 
अग्रणी निर्माता कॉस्मैक्स के मुख्यालय 
का दौरा कर वाइस चेयरमैन के साथ 
बैठक की जाएगी।
कोरियाई स्टार्टअप्स राउंडटेबल : 
दक्षिण कोरिया के उभरते स्टार्टअप्स के 
साथ गुजरात में नवाचार और इकोसिस्टम 
विकसित करने के विषय पर विशेष 
राउंडटेबल आयोजित होगी।
दिन के समापन पर इंडियन चैंबर ऑफ 
कॉमर्स इन कोरिया (आईसीसीके) 
द्वारा आयोजित सेमिनार और डिनर 
में कोरियाई उद्यमियों के साथ व्यापक 
संवाद किया जाएगा।

दक्षिण कोरिया में उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज 10 महत्वपूर्ण वन-टू-
वन और राउंडटेबल बैठकों सहित बिजनेस सेमिनार का आयोजन होगा

गुजरात की यात्रा पर आए स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन 
स्विनी ने गांधीनगर स्थित बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया
श्री जॉन स्विनी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद कर शिक्षा, मानव अनुसंधान और लाइफ-साइंस क्षेत्र में सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की

पश्चिम रेलवे द्वारा पेंशन एवं 
पेंशनभोगी कल्याण विभाग 
(DoPPW) तथा रेलवे 
बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों 
के अनुसार 1 नवंबर से 
30 नवंबर, 2026 तक 
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 
(डीएलसी) अभियान 5 का 
आयोजन किया जा रहा है। 
पेंशनभोगियों और पारिवारिक 
पेंशनभोगियों को आसानी से 
अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा 
करने की सुविधा प्रदान करने 
के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के 
सभी मंडलों और कारखानों में कई शिविर 
आयोजित करने का प्रस्ताव है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क 
अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी 
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रमाण पत्र जमा 
करने की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल 
और सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे 
पेंशनभोगी बिना पेंशन कार्यालय जाए, 
भारत में कहीं से भी और किसी भी समय 
अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट 

कर सकते हैं। रेलवे पेंशनभोगी सरल ‘फेस 
ऑथेंटिकेशन’ तकनीक का उपयोग करके 
किसी भी एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस 
के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र 
डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। इस 
पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों के बैंकों में 
जाने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने 
के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की 
आवश्यकता को न्यूनतम करना है।
विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित 
डीएलसी शिविरों को पश्चिम रेलवे में 

उत्कृष्ट प्रतिसाद मिला है। सभी रेलवे 
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों 
से अनुरोध है कि वे इन सुविधाओं का लाभ 
उठाएं और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए 
बिना, आसानी से तथा निर्धारित समय 
सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र 
जमा करें। पेंशनभोगी अपने निकटतम 
डीएलसी शिविर में जा सकते हैं, जबकि 
मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 
और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट 
www.doppw.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गांधीनगर, 23 अक्टूबर : कृषि भारतीय 
अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारस्तंभ है 
और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है। आज टेक्नोलॉजी 
के उपयोग से किसानों के लिए बाजार 
तक पहुँच और बिक्री की प्रक्रिया सरल 
बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 
के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किसानों 
के हित में निर्णय लेकर वर्ष 2016 में 
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 
(ई-नाम) पोर्टल लॉन्च किया था, 
जो कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए 
एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 
है। गुजरात में ई-नाम पोर्टल से 8.87 
लाख से अधिक लोग जुड़े हैं; जिनमें 
8,69,922 किसान, 10,291 व्यापारी, 
7,191 कमीशन एजेंट और 461 किसान 
उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल 
हैं।
ई-नाम पर राज्य की 144 मंडियाँ 
एकीकृत, 12,000 करोड़ रुपए से 

अधिक के कृषि उत्पादों की बिक्री
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में 
गुजरात में किसानों को कृषि उत्पादों की 
बिक्री के लिए बेहतर अवसर मिल रहे 
हैं। ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसान 
अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर 
अधिक खरीदारों तक पहुँच सकते हैं। 
इससे उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर दाम 
प्राप्त करने में मदद मिलती है। राज्य 
की 144 मंडियाँ ई-नाम पोर्टल से जुड़ी 

हुई हैं। अब तक गुजरात में ई-नाम के 
माध्यम से 12,740.60 करोड़ रुपए 
मूल्य के 3.20 करोड़ क्विंटल से अधिक 
कृषि उत्पादों की बिक्री हुई है।

ई-नाम (ई-नाम) क्या है ?
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) 
एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, 
जो विभिन्न एपीएमसी मंडियों को एक 
ही बाजार व्यवस्था के साथ जोड़ता है। 
कृषि मंत्रालय अंतर्गत स्मॉल फार्मर्स 

एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) 
द्वारा संचालित यह प्लेटफॉर्म कृषि 
उत्पादों की बिक्री की प्रक्रिया को सरल 
एवं पारदर्शी बनाता है। यह बिचौलियों 
पर निर्भरता कम करने के साथ मांग 
तथा आपूर्ति के आधार पर उत्पादों के 
बाजार भाव जानने में भी मदद करता है। 
ई-नाम से किसानों को पारदर्शी नीलामी, 
गुणवत्ता के अनुसार दाम और समय पर 
ऑनलाइन भुगतान का लाभ मिलता है।
ई-नाम से उपलेटा मार्केट समिति के 
हरीश घोडासरा की आय में 15 से 

20 प्रतिशत की वृद्धि हुई
उना मार्केट समिति के परबतभाई पटात 
पिछले एक वर्ष से ई-नाम के माध्यम से 
मूंगफली बेच रहे हैं। परंपरागत स्थानीय 
बाजार की तुलना में ई-नाम पर बिक्री की 
प्रक्रिया तेज है और उन्हें प्रत्येक बिक्री 
पर 200 से 500 रुपए अधिक मिलते 
हैं। उनके अनुसार इसके परिणामस्वरूप 
उनकी कुल आय में लगभग 5 से 7 

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ई-नाम पर 
मूंगफली के अच्छे दाम मिलने के साथ 
बिक्री की राशि सीधे बैंक खाते में जमा 
होने से प्रक्रिया भी सरल बनती है।
उपलेटा मार्केट समिति के हरीश घोडासरा 
भी पिछले पाँच वर्षों से ई-नाम के माध्यम 
से कपास, मूंगफली और गेहूँ बेच रहे हैं। 
उनके अनुसार स्थानीय बाजार की तुलना 
में ई-नाम के माध्यम से बिक्री करने से 
उनकी आय में 15 से 20 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं; व्यापारियों 
के साथ सीधा संपर्क होने से कमीशन 
का खर्च बचता है और बिक्री की राशि 
सीधे बैंक खाते में जमा होती है। ई-नाम 
से मिलने वाले आर्थिक लाभों के कारण 
आज वे अपने कृषि उत्पाद ऑनलाइन 
बेचना पसंद करते हैं।
ई-नाम के सफल क्रियान्वयन द्वारा 
गुजरात टेक्नोलॉजी आधारित कृषि 
विकास एवं सुशासन का उत्कृष्ट 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

गुजरात में ई-नाम पोर्टल से 8.87 लाख से अधिक लोग जुड़े 
12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि उत्पादों की बिक्री

पश्चिम रेलवे द्वारा देशव्यापी डिजिटल जीवन 
प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 5 का आयोजन

ई-नाम से किसानों को हुआ आर्थिक लाभ, उपलेटा मार्केट समिति के हरीश घोडासरा की आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में चीनी 
की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित 
करने और घरेलू बाजार में कीमतों 
को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से केंद्र 
सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की 
समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया 
है। वित्त मंत्रालय ने टैरिफ रेट कोटा 
(टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत 10 
लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर 
मिलने वाली शुल्क छूट को अब 31 
दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। 
इससे पहले यह सुविधा 31 अक्टूबर 
तक निर्धारित थी। समयसीमा बढ़ने 
से आयातकों, रिफाइनरियों और 
कारोबारियों को विदेश से चीनी की 
खेप मंगाने के लिए दो महीने का 
अतिरिक्त समय मिल गया है।
सरकार ने 20 अगस्त को टीआरक्यू 
व्यवस्था के तहत 10 लाख टन 
कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात 
की अनुमति दी थी। हालांकि, अब 
तक लगभग 2.6 लाख टन चीनी 
का ही आयात हो सका है। ऐसे में 
निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी 
मात्रा का आयात होने की संभावना 
को देखते हुए सरकार ने छूट की 
अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया 
है। अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू 

बाजार में चीनी की कीमतों के बीच 
अंतर होने के कारण आयातकों को 
विदेश से चीनी खरीदने में अपेक्षित 
आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा 
था। इसके चलते आयात की गति 
धीमी रही। अब समयसीमा बढ़ने 
से कारोबारियों को खरीदारी और 
खेप की आपूर्ति की योजना बनाने 
के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
सरकार का यह कदम ऐसे समय 
उठाया गया है, जब घरेलू चीनी 
उत्पादन को लेकर अनुमान में 
कमी और आगामी महीनों में मांग 
बढ़ने की आशंका के बीच आपूर्ति 
व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा 
है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों, 
बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और 
अन्य खाद्य वस्तुओं के निर्माण में 
चीनी की खपत बढ़ जाती है। इस 
दौरान खुदरा बाजार के साथ-साथ 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मांग भी 
बढ़ती है। ऐसे में बाजार में पर्याप्त 
मात्रा में चीनी उपलब्ध रहना जरूरी 
माना जा रहा है। सरकार आयात के 
विकल्प को खुला रखकर मांग और 
आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने 
की कोशिश कर रही है।
विपणन वर्ष 2025-26 में देश का 

चीनी उत्पादन लगभग 306 लाख 
टन रहने का अनुमान है। वहीं, 
घरेलू खपत की सालाना मांग 280 
से 285 लाख टन के बीच रहने की 
संभावना है। उत्पादन और मांग के 
इन अनुमानों के बावजूद त्योहारी 
खपत, उपलब्ध भंडार और बाजार 
में नियमित आपूर्ति को ध्यान में 
रखते हुए सरकार एहतियाती कदम 
उठा रही है। शुल्क मुक्त आयात से 
जरूरत पड़ने पर रिफाइनरियों को 
कच्ची चीनी उपलब्ध कराने में मदद 
मिल सकती है। हालांकि, आयात की 
वास्तविक मात्रा इस बात पर निर्भर 
करेगी कि कारोबारी अंतरराष्ट्रीय 
कीमतों, परिवहन लागत और 
घरेलू बाजार की परिस्थितियों को 
देखते हुए कितना आयात करना 
व्यावहारिक समझते हैं।
दूसरी ओर, बाजार में चीनी की 
जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत की 
आशंका को रोकने के लिए सरकार 
ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं 
के स्टॉक पर भी सीमा लागू की 
है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना है कि कारोबारी 
जरूरत से अधिक भंडारण करके 
बाजार में आपूर्ति प्रभावित न करें 

और कीमतों में अनावश्यक तेजी 
की स्थिति न बने। स्टॉक सीमा 
के जरिए बाजार में उपलब्ध चीनी 
की मात्रा पर निगरानी रखने और 
आपूर्ति व्यवस्था को नियमित बनाए 
रखने की कोशिश की जा रही है।
चीनी के आयात की समयसीमा 
बढ़ाने और स्टॉक सीमा लागू 
करने जैसे कदमों के माध्यम से 
सरकार मांग तथा आपूर्ति के बीच 
संतुलन बनाए रखना चाहती है। 
यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात 
व्यावहारिक रहता है और निर्धारित 
मात्रा में खेप समय पर पहंुचती 
है, तो घरेलू बाजार में उपलब्धता 
बनाए रखने में मदद मिल सकती 
है। हालांकि, चीनी की खुदरा 
कीमतों पर इसका कितना असर 
पड़ेगा, यह आयात की वास्तविक 
मात्रा, घरेलू उत्पादन, कारोबारियों 
की खरीद और बाजार में मांग की 
स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल, 
31 दिसंबर तक शुल्क छूट मिलने 
से आयातकों को अतिरिक्त समय 
मिला है और त्योहारी मांग के 
बीच आपूर्ति मजबूत रखने के लिए 
सरकार के पास एक अतिरिक्त 
विकल्प उपलब्ध रहेगा।

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 
23 से 26 अक्टूबर, 2026 तक लघु 
उद्योग भारती द्वारा आयोजित किए जा रहे 
इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-उद्यम 2026 
का शुक्रवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड 
इवेंट एग्जीबिशन सेंटर में शुभारंभ 
कराया।
इस भव्य औद्योगिक मेले के द्वारा 
एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों, स्टार्टअप्स, 
निर्माताओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 
नवाचार करने वालों के साथ एक ही 
प्लेटफॉर्म पर परस्पर सहयोग साधकर 
व्यावसायिक जुड़ावों को विकसित किया 
जाएगा।
यह फेयर गुजरात रीजन के सबसे 
बड़े एक्सपो के रूप में इंजीनियरिंग से 
लेकर हस्तशिल्प तक के प्रत्येक क्षेत्र के 
एमएसएमई इकोसिस्टम को एक ही छत्र 
तले लाने वाला विशाल एक्सपो है।
इस मेले में देशभर से आए 500 से 

अधिक प्रदर्शकों द्वारा 12 से अधिक 
विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक, 
उत्पादों और औद्योगिक उद्यमों का 
प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ 
ही बिजनेस नेटवर्किंग, निवेश संबंधी 
चर्चाओं, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन सत्रों 

और आधुनिक औद्योगिक प्रस्तुतियों के 
साथ-साथ बीटूबी तथा बीटूजी बैठकों का 
भी आयोजन किया गया है।
लघु उद्योग भारती का यह एक्सपो 
एमएसएमई, इनोवेशन्स, उद्यमिता और 
आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त मंच 

बनने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
मोदी के आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन 
इंडिया के ध्येय को भी बल देगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 15वें इंडिया 
इंडस्ट्रियल फेयर-उद्यम 2026 का 
उद्घाटन करने के बाद विभिन्न स्टॉलों 
को देखा।
इस प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर लघु 
उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव 
श्री प्रकाशचंद्रजी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 
एवं गुजरात प्रांत प्रभारी श्री घनश्यामजी 
ओझा, गुजरात प्रांत के अध्यक्ष श्री 
ईश्वरभाई पटेल तथा महासचिव श्री 
हंसराजभाई गजेरा, आरएसएस गुजरात 
प्रांत के प्रांत सह-संचालक डॉ. भरतभाई 
पटेल, सौराष्ट्र प्रांत के संघचालक श्री 
मुकेशभाई मलकाण सहित अग्रणी 
महानुभाव और श्री रजना कक्कड़ व श्री 
सुनील भाटी सहित उद्योग जगत के प्रमुख 
अग्रणी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 15वें ‘इंडिया 
इंडस्ट्रियल फेयर-उद्यम 2026’ का शुभारंभ कराया

चीनी के शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट

500 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा 12 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एवं उत्पादों का प्रदर्शन
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गांधीनगर : भारत और देश में विकास 
के रोल मॉडल तथा ग्रोथ इंजन के 
रूप में पहचाने जाने वाले गुजरात 
में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री 
जॉन स्विनी की अध्यक्षता में कुल 11 
सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 22 से 25 
अक्टूबर के दौरान गुजरात की यात्रा पर 
आया है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांधीनगर 
में तैयार की गई विश्वस्तरीय गिफ्ट 
सिटी का श्री जॉन के नेतृत्व में 
प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रत्यक्ष 
दौरा किया।
इस दौरे के दौरान गिफ्ट सिटी के 
सर्वांगीण विकास, अलग-अलग वित्तीय 
सेवाओं, निवेश तथा निर्यात के विभिन्न 
क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके 
श्री जॉन स्विनी तथा प्रतिनिधिमंडल 
प्रभावित हुआ।
इसके अलावा; गिफ्ट सिटी में 

अत्याधुनिक ‘यूटिलिटी टनल’ की 
सुविधाओं को देखकर श्री जॉन ने 
एडवांस टेक्नोलॉजी की सराहना की।

‘यूटिलिटी टनल’ सिस्टम :
भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय 
सेवा केन्द्र (आईएफएससी) और 
अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी ‘गिफ्ट सिटी’ 
हाई-राइज इमारतों और सघन आबादी 
को ध्यान में रखते हुए बुनियादी 
सुविधाओं के निर्माण में प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और 
दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क 
स्थापित कर रही है। बढ़ती आबादी के 
साथ बिजली, पीने के पानी, कूलिंग 
और टेलीकम्युनिकेशन जैसी आवश्यक 
सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के 
लिए गिफ्ट सिटी द्वारा अत्याधुनिक 
‘यूटिलिटी टनल’ सिस्टम विकसित की 
गई है, जो शहर की वास्तविक रीढ़ के 
रूप में कार्य कर रही है।
आमतौर पर शहरों में बुनियादी 

सुविधाओं की मरम्मत या नवीनीकरण 
के लिए सड़कों की बार-बार खुदाई की 
जाती है, जिससे नागरिकों को असुविधा 

होती है और शहर की सुंदरता भी 
खराब होती है। इस पारंपरिक समस्या 
के स्थायी समाधान के रूप में गिफ्ट 

सिटी ने दुनिया के अग्रणी स्मार्ट सिटीज 
से प्रेरित होकर भूमिगत यूटिलिटी टनल 
का निर्माण किया है। इस सिस्टम के 

तहत सभी सेवाओं का नेटवर्क जमीन 
के नीचे स्थापित किया गया है, जिससे 
सड़कों पर खुदाई करने की जरूरत 
नहीं पड़ती।
यूटिलिटी टनल सिस्टम की मुख्य 

विशेषताएं :
जमीन का आदर्श उपयोग :

टनल के लिए जमीन की एक छोटी-
सी पट्टी का ही उपयोग होता है। इसके 
ऊपर की जगह का उपयोग बस स्टॉप, 
पेडेस्ट्रियन वॉक-वे, बैठने की जगहों 
तथा छोटी दुकानों या कियोस्क के लिए 
किया जा सकता है।

सुविधाओं का वर्गीकरण :
बिजली के केबल, पीने के पानी की 
पाइपलाइन, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पाइपलाइन, 
ऑटोमेटेड सॉलिड वेस्ट पाइपलाइन, 
ऑटोमेशन केबल और कम्युनिकेशन 
केबल टनल के अंदर व्यवस्थित किए गए 
हैं।

टनल की संरचना :

टनल के ऊपरी हिस्से में बैकअप सिस्टम 
वाले इलेक्ट्रिकल केबल और निचले हिस्से 
में पानी, कचरा निपटान तथा संचार लाइनें 
व्यवस्थित की गई हैं।

समर्पित कॉरिडोर :
सुरक्षा के कारणों से सीवेज (गटर), 
स्टॉर्मवॉटर और गैस पाइपलाइन को टनल 
के बाहर एक अलग समर्पित कॉरिडोर में 
रखा गया है।
एससीएडीए द्वारा डिजिटल मॉनिटरिंग 
समग्र यूटिलिटी टनल की निगरानी सेंट्रल 
कंट्रोल रूम से एससीएडीए (सुपरवाइजरी 
कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) टेक्नोलॉजी 
के माध्यम से 24 घंटे की जाती है। यदि 
किसी क्षेत्र में तकनीकी समस्या उत्पन्न 
होती है, तो कंट्रोल रूम द्वारा मेंटेनेंस टीम 
को तुरंत सूचित किया जाता है, जिससे 
सड़क पर यातायात को बाधित किए बिना 
तेजी से मरम्मत करना संभव होता है।
भविष्यलक्षी योजना और विस्तार :
शहर के भविष्य के विकास और नई 

बनने वाली इमारतों की जरूरतों को 
ध्यान में रखते हुए इस टनल की 
योजना बनाई गई है।
इसके अलावा; पूरी गिफ्ट सिटी में 
कुल 16 किलोमीटर लंबी यूटिलिटी 
टनल बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 
5.5 किलोमीटर का नेटवर्क वर्तमान में 
पूरी तरह कार्यरत है। जबकि अन्य 5.5 
किलोमीटर टनल का निर्माण कार्य पूरी 
गति से चल रहा है। शेष हिस्सा शहर 
के चरणबद्ध विकास के साथ पूरा किया 
जाएगा। नई बनने वाली इमारतों को 
बेसमेंट के माध्यम से सीधे इस टनल 
नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है।
गिफ्ट सिटी की यह यूटिलिटी टनल 
केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि 
नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण-अनुकूल, 
टिकाऊ, आधुनिक और विश्वस्तरीय 
नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने की 
गिफ्ट सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती 
है।

स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी सहित प्रतिनिधिमंडल गुजरात की यात्रा पर
गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के सर्वांगीण विकास, वित्तीय सेवाओं, निवेश तथा निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों से श्री जॉन स्विनी प्रभावित

पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में 
सुरक्षा बलों ने आतंकवादी गतिविधियों 
पर अंकुश लगाने के लिए तलाशी 
अभियान चलाते हुए संदिग्ध ठिकानों 
का पता लगाया। शुक्रवार को मनकोट 
सेक्टर के कसबलारी और आसपास के 
इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान 
एक ठिकाने से संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड 
एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) 
और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद 
की गई। अधिकारियों के मुताबिक, 
टेरिटोरियल आर्मी से मिली जानकारी 
के आधार पर सेना की राष्ट्रीय 
राइफल्स ने यह अभियान शुरू किया 
था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों 
ने इलाके की तलाशी लेकर संदिग्ध 
सामग्री को अपने कब्जे में लिया।
अधिकारियों के अनुसार, टेरिटोरियल 
आर्मी से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा 
बलों ने मनकोट सेक्टर के कसबलारी 
क्षेत्र और उसके आसपास तलाशी 

अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य 
संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना 
और किसी संभावित खतरे को समय 
रहते निष्क्रिय करना था। तलाशी के 
दौरान एक ठिकाने से आईईडी जैसी 
संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और अन्य 

सामान मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने 
इलाके में जांच तेज की।
आईईडी को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर 
खतरा माना जाता है, क्योंकि इसका 
इस्तेमाल विस्फोट कर जान-माल को 
नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा 

सकता है। ऐसे में संदिग्ध विस्फोटक 
सामग्री मिलने पर सुरक्षा बल निर्धारित 
प्रक्रिया के तहत उसे सुरक्षित करने 
और उसकी प्रकृति की पुष्टि करने 
की कार्रवाई करते हैं। हालांकि, 
बरामद सामग्री की पूरी जानकारी और 

उससे जुड़े संभावित खतरे के बारे 
में अधिकारियों की ओर से विस्तृत 
विवरण सामने आना बाकी है।
पुंछ जिला नियंत्रण रेखा के निकट 
स्थित होने के कारण सुरक्षा की 
दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। 
यहां सुरक्षा बल समय-समय पर 
खुफिया सूचनाओं के आधार पर 
तलाशी अभियान चलाते हैं, ताकि 
संदिग्ध ठिकानों और संभावित आतंकी 
गतिविधियों का पता लगाया जा सके। 
मनकोट सेक्टर में हुई यह कार्रवाई भी 
इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बताई 
गई है। फिलहाल बरामद संदिग्ध 
विस्फोटक सामग्री की जांच और 
अभियान से जुड़ी अन्य जानकारियों 
का इंतजार है। अधिकारियों की ओर 
से कार्रवाई के विस्तृत परिणाम और 
सामग्री की प्रकृति को लेकर आगे 
जानकारी दिए जाने पर स्थिति और 
स्पष्ट हो सकेगी।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में यात्री 
सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन की 
दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 
इसी क्रम में मंडल के कुंडली, लाठीदड, 
अलमपर, वढवाण सिटी, सोनगढ़, 
खोडियार मंदिर और राणपुर रेलवे स्टेशनों 
पर नए कवर शेड का निर्माण किया गया 
है। इससे यात्रियों को धूप और बारिश जैसी 
मौसम संबंधी परिस्थितियों से राहत मिलेगी 
तथा स्टेशन पर प्रतीक्षा करना अधिक 
सुविधाजनक होगा।
मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश 
वर्मा के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल 
इंजीनियर (सम.) श्री डी. एस. यादव की 
देखरेख में इन यात्री सुविधा संबंधी कार्यों 
को पूरा किया गया है। इन शेड के निर्माण 
से संबंधित स्टेशनों पर यात्रियों के लिए 
उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हुई 
है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर 

श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 
मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के 
दिशा-निर्देशों के अनुरूप भावनगर 
मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री 
सुविधाओं के विकास एवं विस्तार को 
प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रियों की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर 

बनाने तथा पुनर्विकास कार्यों के माध्यम 
से यात्रा अनुभव को अधिक सुविधाजनक 
बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे 
हैं।
पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल यात्रियों 
को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने, 
स्टेशन परिसरों के उन्नयन तथा यात्री 
संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भावनगर मंडल के 7 रेलवे स्टेशनों पर नए कवर शेड 
का निर्माण, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा पुंछ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, दो संदिग्ध आतंकी ठिकाने नष्ट

गाधंीनगर : भुवनशे्वर के विवातंा होटल 
में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 
(वीजीजीएस) 2027 अतंर्गत रोड शो 
का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात 
की औद्योगिक शक्ति केन्द्र में रही। इस 
रोड शो में निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी 
और मैन्युफैक्चरिगं क्षेत्र में सहयोग की 
नई संभावनाएँ तलाशन े के लिए अग्रणी 
उद्योगपतियों व सरकारी प्रतिनिधि एकत्र हएु।
रोड शो स े पहले गुजरात सरकार के मतं्री 
डॉ. जयराम गामित, गुजरात के श्रम, कौशल 
विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री 
लोचन सेहरा, आईएएस तथा गुजरात के 
अन्य प्रतिष्ठित महानभुावों ने भुवनेश्वर 
के प्रमखु ससं्थानों एवं उद्योग प्रतिनिधियों 
के साथ बठैकें आयोजित कीं। इन बैठकों 
में जिंदल स्टेनलसे स्टील लिमिटेड के 
रजेिडेंट डायरेक्टर शशिभूषण उपाध्याय, 
सीएएसपीसी (ओडिशा) के मखु्य कॉर्पोरेट 
रणनीतिकार पार्थ पटनायक, वेलस्पन के 
सीईओ एव ंनिदशेक सभुाषचदं्र साह,ू अवाडा 
एनर्जी की प्रियदर्शिनी महापात्रा, क्योरब े के 
सह-ससं्थापक एवं सीईओ सतंोषी साह, 
वर्ल्ड स्किल सेंटर की एसडीटीई एव ंसीओओ 
श्रीमती रश्मि साह तथा नलै्को के निदशेक 
जगदीश अरोड़ा सहित अन्य प्रतिनिधि 

उपस्थित रहे। इन बैठकों में गुजरात एवं 
ओडिशा के बीच औद्योगिक सहयोग, उभरती 
प्रौद्योगिकियों तथा सभंावित साझदेारियों को 
लकेर विचारों का आदान-प्रदान करन े पर 
चर्चा की गई।
रोड शो के दौरान श्रम, कौशल विकास 
एव ं रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन 
सेहरा, आईएएस न ेवीजीजीएस 2027 पर 
प्रेजेंटेशन दिया। इसके साथ ही गुजरात के 
समेीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने 
वाली एक विशषे लघ ुफिल्म भी दिर्शाई गई। 
उद्योग प्रतिनिधियों न ेराज्य में व्यावसायिक 
अवसरों तथा औद्योगिक विकास को लेकर 
अपन े व्यावहारिक अनुभव तथा मत भी 
प्रस्तुत किए। सेमिनार को सबंोधित करते हएु 
गुजरात सरकार के उद्योग एव ं एमएसएमई 
राज्य मतं्री डॉ. जयराम गामित ने दोनों 
राज्यों के बीच मजबतू औद्योगिक सहयोग 

की सभंावनाओं पर 
बल दिया। डॉ. जयराम 
गामित न ेअपन ेसबंोधन 
में कहा, “ओडिशा 
न े खनिज, धात ु और 
एल्युमिनियम क्षेत्र में 
एक अग्रणी केन्द्र के 
रूप में अपनी पहचान 
बनाई ह,ै जबकि 

गुजरात के पास औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, 
बदंरगाहों, समेीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी 
और ग्लोबल कनेक्टिविटी क्षेत्र में मजबतू 
क्षमताए ँहैं। मझेु दढृ़ विश्वास ह ै कि हमारे 
उद्योगों, उद्यमियों और यवुा प्रतिभाओं को 
साथ लाकर हम नवाचार, रोजगार और 
साझा समदृ्धि के लिए नए अवसर सजृित 
कर सकेंगे। माननीय प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र 
मोदीजी के दरूदर्शी नेतत्व में हमार ेसामहूिक 
प्रयास ‘विकसित भारत@2047’ की यात्रा 
को अधिक मजबतू बनाएगें।” गुजरात भारत 
के कुल मनै्युफैक्चरिगं आउटपटु में 17 
प्रतिशत और माल-सामान के निर्यात में 25 
प्रतिशत योगदान देता ह।ै इस संदर्भ में चर्चा 
के दौरान ओडिशा के स्थापित ऑटोमोटिव, 
इलेक्ट्रॉनिक्स और इजंीनियरिगं इकोसिस्टम 
को गुजरात के उभरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र, 

अत्याधनुिक मनै्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स 
इन्फ्रास्क्ट्रक्चर के साथ जोड़न े के अवसरों 
पर विशषे बल दिया गया।
11वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 
स े 12 जनवरी, 2027 तक गाधंीनगर में 
“विकसित गुजरात-शेपिगं ग्लोबल फ्यूचर” 
(विकसित गुजरात-वैश्विक भविष्य का 
निर्माण) थीम अतंर्गत आयोजित होगी। यह 
समिट उद्योग जगत, नीति-निर्माताओं और 
औद्योगिक क्षेत्र के प्रमखु प्रतिनिधियों को एक 
मचं पर लाएगी।
भुवनशे्वर का यह रोड शो गजुरात और 
ओडिशा के बीच औद्योगिक सबंंधों को 
केवल बातचीत तक सीमित न रखते हएु 
सार्थक व्यावसायिक सहयोग की दिशा में 
आग ेबढ़ाने का एक महत्वपरू्ण अवसर सिद्ध 
हआु ह।ै आज जब वीजीजीएस 2027 की 
तयैारिया ँ आगे बढ़ रही हैं, तब भवुनेश्वर 
और परेू ओडिशा के उद्यमों, स्टार्टअप्स तथा 
औद्योगिक ससं्थानों को अपनी विशषेज्ञता, 
विचारों और साझदेारी की प्राथमिकताओं 
के साथ गाधंीनगर आने तथा अंतरराज्यीय 
मलू्य शृंखला (वलै्यू चने) और भारत 
के औद्योगिक विकास के अगले चरण में 
योगदान देन ेके लिए हार्दिक आमतं्रण दिया 
जाता ह।ै

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा डिजिटल 
सेवाओं को और अधिक सरल, तेज 
तथा नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा 
में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सामान्य 
प्रशासन विभाग के 21 अक्टूबर, 2026 
के परिपत्र के अनुसार डिजिटल पोर्टल 
के माध्यम से जारी किए जाने वाले सभी 
प्रमाणपत्रों पर उन्हें जारी करने वाले सक्षम 
अधिकारी के कार्यालय के विवरण के साथ 
आधिकारिक गोल मुहर (Round Seal) 
दर्शाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की 
जाएगी। इस व्यवस्था से प्रमाणपत्र प्राप्त 
करने के बाद उस पर मुहर लगवाने के 
लिए संबंधित कार्यालय में अलग से जाने 
की आवश्यकता कम करने का मार्ग प्रशस्त 
होगा। डिजिटल गुजरात 2.0 के अंतर्गत 
सरकारी सेवाओं को शुरू से अंत तक 
डिजिटल, सुगम और कागजरहित बनाने 
के प्रयासों को भी इससे गति मिलेगी।

डिजिटल प्रमाणपत्र से लेकर 
आधिकारिक मुहर तक की प्रक्रिया 

होगी और सुगम
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सीधे नेतृत्व 
में कार्यरत सामान्य प्रशासन विभाग 
(जीएडी) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 

वर्तमान में डिजिटल पोर्टल से प्राप्त होने 
वाले ई-प्रमाणपत्रों पर प्रमाणपत्र जारी करने 
वाले अधिकारी की गोल मुहर नहीं दर्शाई 
जाती थी। इसके कारण आवेदकों को मुहर 
लगवाने के लिए संबंधित कार्यालय जाना 
पड़ता है। इस अतिरिक्त प्रक्रिया के कारण 
नागरिकों के समय और श्रम का व्यय होता 
था तथा कार्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न 
होती थी।
इस समस्या के समाधान के लिए अब 
प्रमाणपत्रों पर लागू कानूनों, नियमों और 
निर्देशों के अनुसार आधिकारिक गोल मुहर 

दर्शाने की व्यवस्था विकसित की 
जाएगी। मुहर के साथ प्रमाणपत्र 
को मंजूरी देने वाले सक्षम 
अधिकारी के कार्यालय का पूरा 
विवरण भी दर्शाया जाएगा।

डिजिटल गुजरात 2.0 को 
मिलेगी गति

राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के 
लिए सबसे अधिक आवश्यक 
और बड़े पैमाने पर उपयोग की 
जाने वाली सरकारी सेवाओं की 
प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 
गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग 
(जीपीआर) और बिजनेस प्रोसेस 

री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) का कार्य शुरू 
किया गया है। ‘डिजिटल-बाई-डिफॉल्ट’ 
दृष्टिकोण के अंतर्गत सेवा वितरण की पूरी 
प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान करके 
डिजिटल गुजरात 2.0 के साथ एकीकृत 
करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

नागरिकों को होगा सीधा लाभ
•8मुहर लगवाने के लिए सरकारी 
कार्यालय में अतिरिक्त चक्कर लगाने की 
आवश्यकता घटेगी।
•8समय, यात्रा और श्रम की बचत होगी।

•8प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद की 
अतिरिक्त औपचारिकताओं को कम करने 
में मदद मिलेगी।
•8प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम 
अधिकारी के कार्यालय के विवरण और 
आधिकारिक मुहर से दस्तावेज की पहचान 
अधिक स्पष्ट होगी।
•8ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ अधिक 
सुगम बनेंगी और कागजरहित प्रशासन को 
प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यान्वयन के लिए विभागीय 
समन्वय

जीएडी के परिपत्र के अनुसार संबंधित 
विभागों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 
के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही करनी 
होगी। विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद 
डिजिटल पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी 
विकास करके इस व्यवस्था को सिस्टम में 
लागू किया जाएगा। इस प्रकार; डिजिटल 
गुजरात 2.0 अंतर्गत ई-प्रमाणपत्रों पर 
आधिकारिक गोल मुहर दर्शाने की यह 
पहल सरकारी सेवाओं में नागरिकों की 
सुविधा बढ़ाने और अनावश्यक प्रशासनिक 
प्रक्रियाओं को कम करने की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।

अब सरकारी ई-प्रमाणपत्रों पर ही दिखाई देगी आधिकारिक राउंड सील, 
नागरिकों को मिलेगी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति !
प्रमाणपत्र पर मुहर लगवाने की भागदौड़ और समय का व्यय कम करने के लिए गुजरात सरकार का निर्णय

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए भुवनेश्वर में रोड शो 
आयोजित हुआ, औद्योगिक सहयोग के अवसरों पर बल दिया गया

भुवनेश्वर रोड शो में सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर विशेष बल

गांधीनगर : गुजरात सरकार के श्रम, 
कौशल विकास और रोजगार, ग्राम विकास 
विभाग के माननीय मंत्री श्री कुंवरजीभाई 
बावलिया ने शुक्रवार को राजस्थान के 
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 
तथा माननीय उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी 
से मुलाकात की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल 
समिट 2027 में शामिल होने के लिए 
औपचारिक रूप से आमंत्रित किया।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 
से पूर्व जयपुर में उच्चस्तरीय रोड-शो 
के लिए माननीय मंत्री श्री कुंवरजीभाई 
बावलिया एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि 
मंडल के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं। 
GUVNL की प्रबंध निदेशक श्रीमती 
शालिनी अग्रवाल (IAS) भी गुजरात 
सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधि 
मंडल के साथ राजस्थान दौरे पर हैं। 
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट श्रृंखला 

का 11वां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात 
ग्लोबल समिट 2027 गुजरात की 
राजधानी गांधीनगर  स्थित महात्मा मंदिर 
में 10 से 12 जनवरी को हो रहा है। 
यह समिट वैश्विक निवेशक, उद्योगपति, 
नीति-निर्धारक सहित विविध क्षेत्र के 
अग्रणियों को एक साझा वैश्विक मंच 
प्रदान करने का विश्वसनीय माध्यम है। 
गुजरात-भारत का यह साझा वैश्विक 
मंच निवेश, औद्योगिक विकास, नवाचार 
और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर 
सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा 
है। 
गुजरात और राजस्थान के परस्पर 
अंतरराज्यीय सहयोग को और मजबूती-
गति देने के लिए तथा विकास-निवेश के 
क्षेत्र में आपसी सहयोग-सहभागिता को 
प्रोत्साहित करने में यह मंच निर्णायक 
अवसर साबित होगा।

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और 
स्कॉटलैंड सरकार के फर्स्ट मिनिस्टर श्री 
जॉन स्विनी की उपस्थिति में गांधीनगर में 
गुजरात सरकार और स्कॉटलैंड सरकार के 
बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ।
इस एमओयू अंतर्गत गुजरात और स्कॉटलैंड 
के बीच परस्पर मित्रता एवं समझ का 
सेतु सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ पीपल 
कनेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशन्स डेवलपमेंट, 
सस्टेनेबल एंड इन्क्लूसिव इकोनॉमिक 
डेवलपमेंट तथा इनोवेशन और समृद्धि के 
लिए सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इतना ही नहीं; नॉलेज एंड एक्सपीरियंस 
शेयरिंग तथा म्यूचुअल इंटरेस्ट के क्षेत्रों में 
व्यावहारिक सहयोग के अवसर विकसित 
किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के साथ गांधीनगर में स्कॉटलैंड 
सरकार के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी 
और उनके डेलिगेशन की शिष्टाचार भेंट के 
दौरान यह एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री और 
स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने एमओयू का 
परस्पर आदान-प्रदान किया।
गुजरात वर्ष 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स 
की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में वर्ष 
2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्लासगो 
में सफल आयोजन करने के स्कॉटलैंड 
के अनुभव, वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर 
डेवलपमेंट और फिटनेस कल्चर को 
प्रोत्साहन जैसे विषयों पर गुजरात को 
स्कॉटलैंड का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त 
करने में यह एमओयू उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
गुजरात और स्कॉटलैंड के बीच व्यवसाय 
एवं संपर्क सहयोग बढ़ाने, व्यापार एवं 

निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करने 
तथा इनोवेशन, उद्यमिता और सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट के लिए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस 
शेयरिंग के साथ-साथ दोनों पक्षों की 
द्विपक्षीय विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर 
परस्पर भागीदारी के क्षेत्रों की पहचान करने 
संबंधी विषयों को इस एमओयू में शामिल 
किया गया है।
गुजरात और स्कॉटलैंड के समान हितों वाले 
सेक्टर्स में आपसी सहयोग से आगे बढ़ने में 
भी यह एमओयू उपयुक्त सिद्ध होगा।
स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन 
स्विनी ने विश्वास व्यक्त किया कि कल्चर, 
स्पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और लाइफ 
साइंसेज के क्षेत्रों में गुजरात-स्कॉटलैंड के 
बीच हुए इस एमओयू से विकास के नए 
अवसर खुलेंगे। उन्होंने विशेष रूप से 
ऑफशोर एनर्जी के क्षेत्र में स्कॉटलैंड की 
एक्सपर्टीज का लाभ गुजरात को उपलब्ध 
कराने की उत्सुकता दर्शाई।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में 

प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात समग्र 
देश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अग्रणी 
राज्य है। इतना ही नहीं; देश के सबसे 
लंबे समुद्र तट वाले गुजरात में ऑफशोर 
एनर्जी की भी प्रचुर संभावनाएँ और क्षमताएँ 
विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान 
यह सुझाव भी दिया कि ऑफशोर एनर्जी 
क्षेत्र में ग्लोबल लीडर स्कॉटलैंड की 
एक्सपर्टीज से मार्गदर्शन प्राप्त करने और 
उसका अध्ययन करने के लिए गुजरात का 
एक डेलिगेशन स्कॉटलैंड का दौरा करे।
मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने स्कॉटलैंड 
के डेलिगेशन का गुजरात में स्वागत करते 
हुए दोनों पक्षों के संबंधों में स्पोर्ट्स, 
रिन्यूएबल एनर्जी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 
कल्चरल आदान-प्रदान आदि क्षेत्रों में 
मैत्रीपूर्ण सहयोग की व्यापक संभावनाओं 
पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने एमओयू में शामिल विषयों का 
विवरण देते हुए कहा कि अधिक सस्टेनेबल 
इकोनॉमी की दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 

संबंधित व्यवसायों, संस्थानों और विशेषज्ञों 
के बीच संपर्क मजबूत करने, नॉलेज, 
एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा 
करने तथा नवाचार, कौशल विकास और 
व्यावसायिक एवं संस्थागत भागीदारी के 
अवसर विकसित करने में भी यह एमओयू 
उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात 
और स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों 
तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच 
कनेक्टिविटी, शैक्षणिक एवं अनुसंधान 
सहयोग से ज्ञान व कौशल प्रोत्साहित 
किया जाएगा और परस्पर हित वाले क्षेत्रों 
में विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और 
संस्थाओं के संबंध करने में भी यह एमओयू 
उपयोगी सिद्ध होगा। 
मुख्य सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि 
संस्कृति, विरासत और सृजनात्मक उद्योगों 
के माध्यम से गुजरात व स्कॉटलैंड के लोगों 
के बीच आपसी समझ तथा दीर्घकालीन 
संबंधों को प्रोत्साहित करने का विषय भी 
एमओयू में शामिल है। उद्योग विभाग के 
कार्यकारी अपर मुख्य सचिव श्री राजीव 
टोपनो ने सभी का आभार व्यक्त करते 
हुए विश्वास जताया कि इस एमओयू के 
परिणामस्वरूप एजुकेशन एंड स्किलिंग, 
स्पोर्ट्स और एनर्जी सेक्टर्स में डायलॉग, 
ट्रस्ट तथा मीनिंगफुल पार्टनरशिप विकसित 
होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान 
सचिव श्री संजीव कुमार, शहरी विकास एवं 
शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री 
के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे 
तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव 
सहभागी हुए।

8मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और 
स्कॉटलैंड गवर्नमेंट के फर्स्ट मिनिस्टर श्री 
जॉन स्विनी की प्रेरक उपस्थिति
8परस्पर मित्रता और समझ का सेतु 
सुदृढ़ बनाकर पीपल कनेक्ट, इकोनॉमिक 
रिलेशन्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड 
इन्क्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा 
इनोवेशन सेक्टर्स में सहयोग के अवसर 
विकसित किए जाएंगे
8स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, ट्रेड 
एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, 
एजुकेशन, स्किलिंग एंड रिसर्च तथा 
कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्रों में गुजरात-
स्कॉटलैंड के बीच सहयोग की संभावनाओं 
पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 
•8ऑफशोर एनर्जी में ग्लोबल लीडर के रूप में स्कॉटलैंड की 
विशेषज्ञता के अध्ययन के लिए गुजरात का डेलिगेशन स्कॉटलैंड 
जाएगा
•8गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में देश का अग्रणी राज्य है, जिसे 
स्कॉटलैंड का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सहयोग और गति देगा

8गुजरात-स्कॉटलैंड के बीच हुआ एमओयू 
कल्चर, स्पोर्ट्स, एनर्जी और लाइफ साइंसेज 
के क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा : स्कॉटलैंड 
के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी
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